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 Thursday,  March  21,  1968{Chaitra  2;

 लोक  सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  clock

 meat  महोदय  पोठासीन  हुए

 MR  SPEEKIR  in  the  chair

 के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Rural  Youth  Programmes

 “748.  Shri  Deorao  Patil  ;  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased
 to  state;

 (8)  whether  Government  have  formulated  a  new  scheme  with  regard  to  rural  youth
 programme;

 fo)  if  so,  the  details  thereofand  the  expenditure  to  be  incurred  thereon;  and

 which  it  would  be  introduced  there ?
 (c)  the  names  of  places  where  this  programme  would  be  introduced  and  the  dates  on

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०

 एस०  :  ai
 तक  कोई  नई  योजना  नहीं  बनाई  गयी  है

 |

 व  प्रशन  नहीं  उठते

 Shri  Deorao  Patil:  Mr.  Speaker,  the  number  of  educated  unemployed  youngmen  is

 increasing  and  very  little  has  been  done  for  them.  I  want  to  know  whether  the  Government
 is  considering  certain  plan  to  strengthen  this  programme  and

 give
 necessary  financial

 helpe

 श्री  एम०  एस०  गुयपदस्वामी  :  इसी के  विभिन्‍न  खंडों  में  बहुत  सी  युवक  ७५

 स्थापित  का  गई  हैं  की संख्या  लगभग  000  है  तथा
 प्रत्येक  खंड  में  26

 युवक  मंडल हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  युवक  कार्येकर्त्तात्ों  तथा  नेताओं  को

 प्रशिक्षित  करने के  लिए  विभिन्‍न  कार्यक्रम हमारे  पास  हूं
 |  परन्तु मुझे  ज्ञात  है  कि  युवकों के

 किताबों  के  लिए  दी  जानें  व।/ली  धन-राशि  बहुत  श्रप्नाप्य  है  ।  प्रशिक्षण  wear  afar
 व

 सामाजिक

 कार्यकर्त्ताओं  के  लिए  हम  उपयुक्त  स्रोत  नहीं  जुटा  पाये  ह्
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 Oral  Answers  March  21,
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 Shri  D.  Patil:  The  Hon,  Minister  has  convened  at  meeting  on  28th  February,  1968
 in  which  Minister  for  Food;  Defence  as  also  the  Members  of  Parliament,  the  representa-
 tives  of  training  institutes  were  present,  Was  it  proposed  there  that  the  plan  for  the  develop-
 ment  of  rural  youth  should  be  dealt  with  priority  and  the  Government  should  provide
 the

 funds  ,essential  for  preparing  a  strong  rural  youth  programme  ?

 भी  एम०  एस०  गुरु पद स्वामी  :
 यह  सत्य है  कि  मैंने  भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों

 तथा  स्वयंसेवी  संस्थापकों  के  प्रतिनिधियों  की  बैठक  बुलाई  हमने  कई  सम्मेलन किये  तथा

 at  में  कार्यक्र  ग्रामीण  युवकों  के  विकास  हेतु  एक  राष्ट्रीय  युवक  विकास  कार्यक्रम  बनाने

 के  लिए  ग्रामीण  युवकों  की  एक  उप-समिति  स्थापित
 करने

 का
 निर्णय  किया

 ।  स्थिति यह  है
 कि

 केन्द्र  ब  राज्यों
 के  स्तर पर  अनेक  मंत्रालय  युवक  कार्यक्रमों पर  कार्यवाही कर  रहे  है

 क्या वे  समन्वय  चाहते हैं  ?

 श्री  एम०  एस ०  गुरु पद स्वामी  :
 मैं  उसके  बारे  में

 भी
 साफ-साफ  बताऊंगा

 |  बहुत से  मंत्रालय

 तथा  विभाग  इस  समय  इन  युवक  कार्यक्रमों के  बारे  में  केन्द्रीय  अ्रथवा  राज्य  स्तर  पर  कायें

 कर
 रहे  हैं

 ।  इन  मंत्रालयों  तथा  विभागों  में
 परस्पर  कोई  समन्वय  नहीं  है  ।  फिर

 इन  युवक
 क्रमों  म  कोई  सुनिश्चित  प्रकार  विषय  म्रथवा  विदेश  भी  नहीं हैं

 ।  मैंने  झ्र मु भव  किया  कि  युवक

 are  की  पिछली  दो  दशाब्दियों  से  उपेक्षा  होती रखा  रही  है  ate  मैंने  सोचा  कि  यह

 श्रानश्यक  होगा  कि

 अ्रन्यक्ष  महोदय :  वह  केवल  जान  का  उत्तर  दें  ।

 श्री  एम०  एस०  गुरु पद स्वामी  :  मैं
 प्रश्न  का  उत्तर  ही  दे

 मैंने  सोचा  कि  कार्यक्रम

 का  प्रायोजन  होना ही  चाहिये  ।  प्रारम्भिक  समिति  की  बैठक  पहले ही  हो  चुकी है  तथा वे  शीघ्र

 ही  कार्यक्रम को  अन्तिम  रूप  दे  देंगे

 Shri  Balwant:  Mr.  Sneaker,  the  youths  Clubs  have  been  established  by  the  Panchayat
 Committees  but  have  those  Panchayat  Committees  formu'ated  some  Pprogremme  or

 they  were  to  establish  only?

 श्री  एम०  एस०  गुरु पद स्वामी  मैने  पहले  ही  sip? 2 fat, ¥ eat दे  दिये  ,  हैं  हमने
 1,  17,000

 क्लब  स्थापित  किये  हें  तथा  वे

 अध्यक्ष  महोदय  :.  प्रश्न यह
 पंचायत  समितियां wa  भी  साथ  हूं

 या  आपने  उन्हें  छोड़  दिया है  ।  यह  प्रश्न  नहीं  है  कि  कितने  हजार  हें
 ।

 श्री  एम०  एस०  गुरु पद स्वामी :  खंडों  तथा  पंचायत
 समितियों

 का
 भी  इस  सें  हाथ  है  ।

 eat  कार्यक्रम at  न्यूनतम  सीमा
 भी  निश्चित की

 तथा  उस
 +

 पतन  भो

 किया  है  wait  हमने  कृषि  पर  अधिक ज़ोर  दिया  है  ।

 श्री  दिनकर  देसाई
 :

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 युवक

 कार्यक्रमों  की  प्रमुख  क्रियाएं

 क्या  हैं  जिनको  उन्होंने  गठित  किया  है
 |

 श्री  एम०  एस०  गुरु पद स्वामी :  यदि  माननीय  सदस्य  काਂ
 भ्र भि प्राय

 खंडीय  स्तर  पर  हमारे

 कार्य-क्रमों  से  तो  उसकी  प्रमुख  क्रिया है  कि  हम  सुधरी  हुई  कृषि  संबंधी
 रीतियां  प्रदान  कर

 रहे हैं  तथा  युवकों  युवक  क्लबों  को  इन  रीतियों
 को

 भ्रपनाने  का  प्रशिक्षण दे  रहे  हैं
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 भी
 :  कया

 मैं  जान  सकता हूं  कि  क्या  सरकार  को
 राज्य  सरकारों

 से

 यह  ब्यौरा  प्राप्त  हु  श्री  है  कि  प्राजक  कितने  ग्रामीण  युवक  बेरोजगार  हूं  तथा  युवकों में
 व्याप्त

 serrate  की  भावना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार के  पास  कोई  कार्यक्रम है  जिससे  कि

 इन  जो  कि  भूमि हीन  भी
 को  पुनर्स्थापित  किया  जाये  ताकि  उन  सघन क्षेत्रों  में  वे  खाद्य

 उत्पादन  बढ़ा  सकें  जहां  विभिन्न
 राज्यो ंमें  काफी  कृषि  योग्य  भूमि  उपलब्ध  है  ।?

 sit  एम०  एस०  गुरु पव स्वामी
 :  भूमिहीन  युवकों  के  लिए  हमारे  पास  बझी  खेती  का

 कार्यक्रम  वे  उसे  चला  सकते  हूँ
 ।  जो  युवक  कृषक  नहीं  हैं  उनके  लिए  स्थानीय  उद्योग का

 प्रशिक्षण देने  की  योजना  है  |

 भी  चिन्तामणि  पाणि प्र हो
 :  बेरोजगार  ग्रामीण  युवकों की  संख्या  कया है  ?

 श्रेय  महोदय
 :

 मेरे
 विचार

 से
 मंत्री  महोदय के  पास  इस  समय  न  नहीं  हैं

 श्री  शिवप्पा
 :  इस  तथ्य  की  दृष्टि  से  कि  संविधान  के  3

 के
 तथा  fairer  केन्द्रीय

 व  राज्य  नियमों  के  भूमि  बहुत  से  अनुसूचित  जाति  के  तथा  हरिजन  लोगों  को  ait

 दी  गई  र्न्स  राजनयिक  नेतायों  द्वारा  तथा  बीच
 के

 लोगों  को  हस्तान्तरित  हो  गई  र८

 रा  क्रिप्रांन्बित
 मैं  जान  सकता  हूं  इस  चीज

 को  रोकने  के  लिए  तथा
 कार्यक्रम

 को  समुचित  ढंग

 करने  के  firir  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 तथा  शादी श्री  एम०  एस०  गुरु पद स्वामी :  साँझी  का  विशेष  अभिप्राय  तो  हरिजन

 जातियों  को  लाभ  पहुंचाने  का  ही  है  अरब हम  इस  कार्यक्रम  का  भारत  भर  में  विस्तार कर

 रहे  कौर  यदि  भूमि  के  हस्तान्तरण  शादी  जैसी  कोई  चीज  होती  है  तथा  यदि  माननीय

 सदस्य  इसकी  जानकारी  हमें  देते  है ंतो  हम  अ्रवश्य  arta
 करेंगे  ।

 Shri  Chandrika  Prasad:  I  want  to  know  whether  financial  assist  ance
 will  be  given

 to  the  Block’s  Youth  Clubs  so  as  to  make  them  realy  active  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  क्या  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  जायेगी  ?

 भी  एम०  एस०  गुरु पद स्वामी  :  जैसा कि  मैंने  पहले  इस  कार्यक्रम में  oy  बढ़ने  के  लिये

 हमारे  पास  स्रोतों  की  कमी  है  ।  अर्भ  हाल  ही  खंडों  में  आधिक  कार्यक्रमों  को

 वाली  कुछ  युवक-क्लबों  के  लिए
 फोन  फाउन्डेशन  तथा  यू०  एस०  To  झा  Fo  जैसी  अन्तर्राष्ट्रीय

 माध्यमों  द्वारा  सहायता  प्राप्त  की  हैं

 भी  सम्बन्धी  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा है  कि  युवक-कार्यक्रमों  के  सम्बन्ध  में
 केरियर  तथा

 राज्यों  के  मध्य
 समन्वय  नहीं  है

 ।  युवक-कार्यक्रम राज्यों  की  सूची  के
 अन्तर्गत  आता है  ।  केन्द्र

 तथा  राज्यो ंमें  फिर  दोहरा  काम  क्यों  होता  है  ?  क्या  यह  मान्य  नहीं  है  कि
 sex  इस  कार्य

 को

 छोड़कर  राज्य  सरकारों को  केवल  ह  सलाह  तथा  धनराशि  प्रदान  करे
 ?

 भी  विश्वनाथन :  हंसें  सलाह  नहीं  चाहिये  परन्तु वे  पैसा  दे

 शनी  सम्बन्धी  :  विशेषकर  तमिलनाडु  में  राज्य  सरकार  ने  एक  सोने  प्रारम्भ

 की  हैं  जोकि  गाँवों  में स्वयं सेवा  के  रूप  में  सामाजिक  कार्य  तथा  ग्राम-कल्याण के  लिए  न्यूनाधिक
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 एक  युवक  कार्यक्रम
 है

 ।
 केन्द्रीय  स्तर  पर  सं  गठन  कार्यों  में  धन  नष्ट  करने  की  बजाय  ऐसे  संगठनों

 को  धन  वितरित किया  जा  सकता  हे  |

 al  एम०  एस०  गुरु पद स्वामी  :  यट  सत्य  है  कि  राज्य  केन्द्र  सरकार  तथा  स्वयंसेवी

 संस्थाएं  त्रिभिन  प्रकार  के  कार्यों  को  चला  रहे  हैं  ।  राज्य  सरकारे  तथा  स्वयंसेवी  निकायों

 हारा  किये
 गये  काम

 को
 दोबारा  करने

 की  हमारी  कोई
 इच्छा  नहीं  है  ।  हमारा  प्रयत्न  तो  इन

 = कलापों  को  केवल  समन्वित  करने  at  ए

 श्री  रंगा  :  उन्हें  धन  दीजिये  |

 शी  एम०  एस०  गुरु पद स्वामी :
 तथा  भविष्य में  इस  कार्यक्रम के  लिए  उपयुक्त  धनराशि

 देने का  है  ।

 श्री  अनन्त राव  पाटिल  :  मुझे  खेद  हूं  कि  मंत्री  महोदय  श्री  देवराव  पाटिल  द्वारा  रखें गये

 मूल  प्रशन  का  अर्थ  नहीं  समझे  क्योंकि  कई  वर्षों
 से  उनका  ग्रामीण  युवकों  तथा ,  देहातों  गे  उनका

 सम्पक  नहीं  रहा  इस  देश  में  जब  हम  कृषि-उद्योग  भ्रमणा  क़षि पर  आधारित  उद्योग  की

 बात  करते  ह  तो  इसका  यह  अर्थ  नही ंहे  कि  हम  देहाती  शिक्षित  युवको ंके  लिए  रोजगार  का

 कोई  रास्ता  खोल  रहे  हैं  झ्रथवा  कृषि  या  कृषि  प्रधान  उद्योग  अधिक  उत्पादन  में  सहायता

 मिलती हैं  ।  इस  युवक  कार्यक्रम के  पृष्ठ  में  तो  यह  उद्देश्य  है  कि  अमरीका  जैसे  विदेशों  को  भांति

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  युवकों  को  प्रशिक्षण  दिया  जाये  ।  अतः  हमें  तो  उन्हें  कृषि-उद्योग  का  ज्ञान  कराना

 है  तथा  उनके  लिए  ऐसे  उद्योग  में  मार्ग  बनाने  हैं
 ।

 परन्तु  मंत्री  महोदय  ने  नत इस  पर

 प्रकाश  डाला  है  झ्र  नहीं  कोई  निदेश  दिये  हैं  ae  तो  केवल  कहते  हैं  कि  सरकार  के  पास

 ऐसी  कोई  परियोजना  नहीं  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  सरकार  इस  नई  परियोजना  को  कभी

 अपनाएगी  तथा  कप  क्रियान्वित  करेगी ?

 श्री  एम०  एस०  गुरुपदस्वासी :
 मैं  ने

 यह  नहीं  कहा कि  ऐसी  परियोजना  हैं  हो  नहों ।

 मैंने  कहा  ह  कि  ग्रामीण  युवकों  को प्रशिक्षण  देने के  लिए  हमारे  पास  परियोजनाओ ंहैं
 ।  बिस्तर

 में  तो  एक  केय  परियोजना  है  जो  कि  वर्ष  196  2  में  अस्तित्व  में  ars  है  ।  विभिन्‍न  पम्पों  में  22,000

 युवकों  को  हम  पहले  ही  प्रशिक्षित कर  चुके  हैं  ।

 Shri  Jharkhande  Rai  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state
 whether  the  fallow  barrcn  lands  e.  25  lakh  (acres)  in  U.P.;  will  be  included  in  this  rural

 youth-Programme  and
 utilised  for  this  purpose  ?

 श्री  एम०  एस०  गुरुपदस्वामो
 :  ग्रामीण  युवकों  द्वारा  उठाई  गई

 कुक़्कुट-पालन  तथा  विभिन्‍न  शैक्षणिक  कार्यकलाप हैं  ;  जिनकी  कि  बड़ी  सूची हूं
 ।

 Shri  Rabi  Ray:  Mr.  Speaker,  the  reply  given  is  different  from  the  question  asked,

 श्री  एम०  एस०  गुरु पद स्वामी  :
 मैं

 उस  तक  भी
 रा  रहा  हूं  ।

 पड़ती  जमीन के  उपयोग

 = का  प्रश्न
 उठाया  है  तथा  उस  सम्बन्ध में

 में
 कार्यकलापों के  बारे  में

 पूछा  है
 ।

 इनकी  एक  बड़ी  सूची

 | ए

 Shri  Robi  Ray:  You  have  not
 understood

 the  question.

 srrzrt + ब  erfo  xt
 att  एम०  ड  aq  दीदी  नाशा  +  थि दि ढ  तो  vail  द  afer लियो  गमा हू
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 भ्रामक  महोदय
 :

 हम  अगला  प्रश्न
 लेंगे  ।

 श्री  रविराय  द्वारा  रखा  संख्या  7491

 मंत्री  महोदय  इसके  साथ ही  प्रश्न  संध्या  755  तथा  756  का भी  उत्तर  दे  दें  क्योंकि  वे  भी

 उस  से  सम्बन्धित हैं  ।

 Shri  Jharkhande  Rai:  Mr.  Speaker,  I  had  asked  whether  that  waste  barren  lanc
 has  been  included  in  the  list  of  the  lands  meant  making  fertile ?

 श्री  एम०  एस०  गुरु पद स्वामी :  वह  भी  शामिल की  गई  है  ।

 खाद्यान्नों  में  श्रात्म-निर्शरता

 ः

 “749,  ot  रवि

 at  बी  Wo  फार्मा  :

 श्री  देगी  एंकर  दार्मा  :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  27  1968  को  ै  में  छपे  समाचार

 के  ग्र नू सार  कृषि  में  वैज्ञानिकों  ने  यह  विचार  व्यक्त  किया  है  कि  देश  में  1975  तक  की  आवश्यकता

 से  प्रतीक  उत्पादन  होने  दाग़ेगा

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  शौर  उन्होंने  क्या  सिफारिशें

 की  ञ
 ट  ;  ate

 उक्त  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  far  इन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिखे

 सरकार  का  AT  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  लहरों  (  शो

 साहब
 :

 जी  हाँ  ।  पेनल  के
 सदस्यों ने

 हत्या  1976  में
 अकाल  पड़ेगा  विषय

 संगोष्ठी  में  यह  विचार  व्यक्त  किया  था  |

 (@)  केबल  कुछ  विचार  ही  व्यक्त  किये  गये  पैरों  कोई  विशेष  सिफारिशें  नहीं

 की  गई  थीं  ।  भारत  1971  तक  खाद्यान्नों  में  आत्म-निर्भरता प्राप्त  करने  हेतू  पहले  ही

 कटिबद्ध है  ।

 बढ़ाने  बाले  राग  तैयार  करतला

 ं
 755.

 थी  रामावतार  शास्त्री
 :

 नया  खाय  तथा  कृषि  मंत्री  यह
 जताने  की

 कृपा
 करेंगे

 कि  :

 (*)  मया  यह  सच  है  कि  देश  में  उपज  बढ़ाने  वाले  राग  तैयार  करने  के  ara में  बहुत

 wit  जगति  हुई  है  ;

 यदि  तो  इसके  नया  कारण
 हैं

 ;  श्र
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 ग '  )  उपज  बढ़ाने  बाले  रागों  के  सम्बन्ध  में  अनुसंधान  कार्य  को  तज  करने के  लिये  क्या

 कार्यवाही  प  गई
 है

 ?

 लथा
 सामुदायिक  विकास  ६  चह  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 watered  जो  नहीं  |

 sor  ही  नहीं  हता  |

 देश  में  विभिन्न  फलों  के  अधिक  उपज  बढ़ाने  वाले  रागों  पर  aaa  की  गति

 जहर  wa  ह ef  OTtres  T को  तीब्र  करने  यह  झ्रावश्यक  समझा  गया  है  कि  उਂ
 |  alga  करके  अखिल

 भारतीय  आधार  पर  अनुसंधान  किये  जातें  ।  इस  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  हुये  भारतीय  कृषि

 madam  पश्चिम  थे  कई  निन्दित  परियोजनाओं  बनाई  इनमें  से  कुछ  परियोजनाओं  भारत

 सरकार  ड्रा  पल  ही  से  स्थिरता  की  AT  की  हैं  भर  उन  पर  कार्य  हो  रहा  है  तथा  अनप

 पश्पि!जनाश्रों  को  aa  ही  करन  की  सम्भावना  है  ।

 lie  उपज  देने  वाली  फसलें  उगाने  का  कार्यक्रम

 *
 756.  श्री  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  Pl

 नपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अ्रागामी  खरीफ  मौसम  में  राज्यों  में  श्रमिक  उपज  देने  वाली  फसलें  उगाने  के

 करमों  के  ग्रन्थित  न्यग्रोध  अधिक  भूमि  में  इन  feat  की  फलों  की  खंती  कराने  के  लिये  कोई  योजना

 बनाई  गई  G  !

 ८
 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  कितनी  अधिक  भूमि  में  एसी  खेती  कराने  की  योजना  तैयार

 की  गई  है  ;  प्रौढ़

 इत  योजना  के  फलस्वरूप  उत्पादन  में  कितनी  वृद्धि  होने की  सम्भावना  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहब

 जी  हाँ  ।

 तथा  सभा
 के

 पटल  पर  एक  विवरण  रख  दिया गया  है  ।

 ShriRabiRay:  Mr.  Sp2aker,  hon.  Minister  has  stated  that  after  a  few  years  Country  will
 be  self-sufficient  in  fo  igrains  and  Shri  Morarji  Desai  also  assured  the  House  while  replying
 to  the  general  budg2t  d2bate  that  country  will  be  self-sufficient  in  foodgrains  by  1970-71,

 1  would  like  to  know  from  the  hon,  Minister  to  tell  the  House  what  steps  are  being  taken  to

 achieve  the  target  रे

 श्री  श्रझ्नासाहुब  शिन्दे  :  यह  प्रश्न  व्यापक  है  ;  फिर
 भी  मैं  यह  कहना  चहता  हूं  कि  हम

 इस  लक्ष्य  को  प्राप्ति  के  लिये  अच्छे  अनुसंधान  की  उपलब्धियों  को  व्यवहारिक  रूप  देने

 तथा  पर्याप्त  रसायनिक
 जल

 आजादी  पर  नि भेंर  कर  रहे  हैं
 ।

 att  रंगा  :  क्या  कीटनाशी  दवाइयों  का  प्रयोग  भी  किया  जा  रहा  हूं
 ?

 भी  en  साहब  शिन्दे
 :

 इनका  प्रयोग
 भी

 किया  जा  रहा  है
 ।

 Shri  Rabi  Ray:  I  want  to  remind  the  hon,  Minister  that  Shri  Gadgil,  the  Deputy
 Chairman  of  the  Planning  Commission  made  a  statement  a  month  ago  that  he  =  pro-

 gramme  for  the  research  which  is  being  made  is  only  meant  for  irrigated  lands  or  there  is
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 26  crore  acres  ofcaltivable  land  in  the  country  Out  of  which  only  5  acres  of  land  is  irrigated
 in  view  of  this  whether  the  Government  are  implementin a  g  the  special  measures  pointed  oul
 by  Shri  Gadgil  for  the  irrigation  of  26  crore  acres  of  land  in  the  coming  three  four  years  ?

 श्री  श्रन्नासाहब  शिन्दे
 :

 माननीय  सस्य
 का  यह  कहना  गलत  है  कि  हमारी  योजनायें

 केवल  सींचो  गई  भूमि  तक  हो  सीमित  हैं  जो  लगभग  20  प्रतिशत  है  ।  कृषि  सम्बन्धों  योजना  की

 व्यापक  परिधि  वह  भूमि  भी  झरा  जाती  है  जिसकी  सिचाई  न  हुई  हो  ।  माननीय  सदस्य  ने

 पूछा  कि  fang  के  छोटे  साध  अ्रथवा  अन्य  साधनों  के  विकास  के  लिये  कोई  योजना

 वास्तव  में  यह  मुख्य  प्रश्न  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।  लेकिन  फिर  भी  मैं  बता  देता हूं
 कि  इस

 कार्य  के  लिये  या जनाये  हैं  पत्रकार  हम  सिचाई
 को

 सुविधा त्रों  पर  पर्याप्त  बल  दे  रहे  हूँ  ।

 श्री  दी०  चं०  फार्मा  :  विश्व  के  सभी  देशों  में  प्रयोग  करके  यह  मालूम  किया  गया  हैं  कि  afr

 उपज  देने  वाले  बीज  किसी  एक  सीमा
 तक  ही  अधिक  उपज  देते  हैं  म्रौर उस  सीमा  के  बाद  ह्लासमान

 प्रतिफल  प्रारम्भ  हा  जाता  है  ।  ये  बीजों  की  किस्में  न  केवल  रसायनिक  खाद  आदि  पर  बल्कि  भूमि

 पर  भा  बहुत  अधिक  दबाव  डालती  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  ये  ग्रसित  उपज  देने  वालें  बोज

 क्  तक  उपज  को  afar  प्रति  शत  देते  रहेंगे  यदि  भूमि  की  शक्ति  में  कब  क्लास  होने  लगेगा  जिस  से  कि

 यह  पहले  से  कम  उपज  उत्पन्न  करना  कर  देगी  ?

 शी  श्रन्नासाहब  शिन्दे  विज्ञान  के  विकास  की  कोई  सोमा  नहीं  है  ,  वास्तव  में  जहाँ  तक  उपज

 की  क्षमता  का  सम्बन्ध  है  हमने  एक  हैक्टेयर  में  टन  अनाज  की  उपलब्धि  कर  ली  है  ।  भारतीय  कृषि

 अ्नुसं  खान
 प  तथा  में  जो  aaa  कार्य  किए  गये

 उससे
 उपज  की  क्षमता  को  प्रति  हैक्टर  .10  टन  तंक

 बढ़ाना  सम्भव  हो  इस  ग्रोवर  हम  प्रगति  कर  रह ेहैं  माननीय  सदस्य  की  इस  प्रकार  की  झ्राशंका

 कारण  हैं  कि  एक  विश्  सोमा  के  बाद  उपज  में  वृद्धि  नहीं  होगी  ।

 -Shri  Beni  Shanker  Sharma  So  far  as  I  remember  the  hon,  Food  Minister  has  many
 times  stated  in  this  House  that  by  1971  we  will  have  self-sufficiency  in  toodgrains.  Now  the
 Prediction  of  the  agricultural  scientists  is  creating  a  sort  of  fear  in  our  hearts,  will  the  hon,
 Minister  be  pleased  to  state  whom  should  we  belive  the  scientists  or  the  hon,  Minister?

 May  I  request  the  hon.  Minister  that  so  far  as  the  question  of  self-sufficiency  in  foodgrains
 is  Concerned  there  is  a  prime  necessity  Of  water  in  our  country,  In  Bihar,  irrigation  facilities
 have  not  yet  becn  given  in  many  places,  keeping  thisin  view  together  the  hon,  Minister  will
 Give  an  assurance  that  adequate  irrigation  facilities  will  be  made  available  to  Bihar  as  well  as
 to  every  fieldin  the  country  in  the  coming  two  or  three  years

 श्री  श्रन्नासाहुब fare  :  जहां  तक  प्रश्न  के  पहले  भाग  का  सम्बन्ध  है  सरका
 र

 आगामी  थोड़े

 वर्षों  के  दौरान  rat  में  ग्राम-निर्भरता  प्रप्त  करने  के  लिए  बड़ी  निष्ठा  से  प्रमत्त  कर  रही है
 ।

 जहां  तक  प्रत्येक  खेत  को  सिंचाई  बनने  का  प्रश्न  ऐसा  करना  सम्भव  हो  सकेगा  |  लेनी

 जपा  कि  मैं  स्वीकार  कर  चुका हूं
 छटे  बड़े  सिंचाई  साधनों  की  सुविचारों  को  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  पर्याप्त  जोर  दिया  जा  रहा  है  ।

 Shri  Ramayatar  Shastri  Hon.  Minister  has  mentioned  about  research  stations  in
 connecrion  with  the  evolution  of  high-yielding  strainsin  the  country,  may  Ikncw  low  meny

 research  staions  have  been  opened  inthe  country,  what  are  the  statesin  which  these  stations,
 have  been  opened  and  whether  there  is  any  programme  under  consideration  to  open  auch
 research  stations  in  the  undeveloped  States  where_the  production  is  very.  low,  if  80,  what  are
 the  outlines  of  the  programme

 शो  झन्नासाहुब fret
 ।

 हम  धान  तथा  गेहू  के  उत्कृष्ट तथा  रागों  पर
 निसार

 कर  रहे  हैं
 ।

 सारे  देश  में  इन  पर  परीक्षण  हो  रहा  जिसमें  बिहार  भी  सम्मिलित है  जहां  के  सोनिया
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 सदस्य  प्रतिनिधि  हैं  ।  जहां  तक  उपज  की  क्षमता  का  सम्बन्ध  है  पिछले
 दो

 वर्षों  के  प्रभुत्व  के  अनुसार

 हमारे  अधिकतर  ग्न मा नष्  सफल  साबित  हुए  ग्रोवर  हमारी  योजनाएं  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार

 सफलतापूर्वक  चल
 रही  हमारे  सम्पूर्ण  देश  में  पहले  ही  काफी  संख्या

 में  wage  केन्द्र

 विद्यमान
 हैं  ।

 श्री  को०  सुर्य नारायण  :  मैं  जानना  चाहता हुं
 क्या  सरकार  किसानों  की  उन  से

 अवगत  है  जो  उन्हें  ग्रसित  उपज  देने  वाली  फसलों  के  द्वारा  कृषि  के  विकास  करने  में  उठानी  पडती  हैं

 देश  में  कृषकों  की  एक  बहुत  ast  संख्या  ऐसी  है  जिसके  पास  छोटी  जोत  है  तथा  जो

 सुविधाघरों  के  प्रभाव  में  नये  तरीकों  का  प्रयोग  नह  कर  दूसरे  क्या  सरकार  राज्यों  को  छोटी

 छोटी  सिंचाई  योजनाश्रों  की  कार्यान्वित  के  लिए  समय  पर  पर्याप्त  क्रिया  सहायता  प्रदान  नारंगी

 कई  राज्यों  ने  जिस  में  aries  प्रदेश  भी  सम्मिलित  है  बहुत  सी  छोटी  शिफ़ाई  योजनाओं  को  प्रस्तुत  किया

 लेकिन  यहाँ  तक  कि  बजट  में  भी  उनके  लिए  पैसे  प्त
 निधि  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  वी  गयी  है  हालांकि

 ग्रां  प्रदेश  जैसे  राज्यों  को  झपने  धान  के  अतिरिक्त  भाग  को  अन्य  राज्यों  को  देने  के  लिए  केहा

 जाता  है  ।

 श्री
 श्रन्नासाहुब  शिन्दे  :  जहा  तक  छोटी  जोत  वाले  किसानों  के  लिए  पर्याप्त  लाख  की  सुविधाघरों

 की  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  यह  समस्या  उसी छे  माननीय  सदस्य  ने ठीक ही हो  कहा कि  यह  समस्या  व्यापक

 रूप  लिए  हुए  gl  लेकिन  va  रिज  बैक  ने  यह  निर्णय  किया  हैं  कि  जहां  तक  अधिक  उपज  देने  वाली

 फसलों  का  सम्बन्ध  है  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाए  कि  छोटी  जोत  वाले  फिया नों  को  भी  खाद  का

 सुविधाएं  उपलब्ध  हों  झीर  उसके  साथ  ही  सारी  कठिनाइयों  तथा  घाधामों  को  दूर  परते  के  थल  भी

 किये  जा  रहे  ह  ।  जहाँ  तक  छोटे  सिचाई-साधनों  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  वित्तीय  सहायता  देने  का

 सम्बन्ध  हैं  इस  समय  ऐ  पी  व्यवस्था  है  कि  60  प्रतिशत  ऋण  के  तौर  पर  दिया  जाता हे  ।  15  प्रतिशत

 अनुदान के  तौर पर  अचर  राज्य  सरकारों  को  केवल  26  प्रतिशत  की  व्यवस्था  करनी  होती है
 |.

 राज्य  सरकारों  को  सहायता  देने के  हेतु  केन्द्रीय बजट  में  पय  पति
 व्यवस्था  की  गयी है

 |

 श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया
 :

 हाल  ही  में  ford  बैंक  ने  एक  सर्वेक्षण  किया  था  जिसके

 श्रतुसार  1975  तक  हमारी  खाद्यान्न  की  आवश्यकता  15.20  करोड़  टन  जायेंगी

 तथा  जनसंख्या  63  करोड़  से  अधिक  हो  जायेगी
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूँ  क्या  सरकार
 के

 हम  1975  तक  15.  20  करोड़  टन  खाद्यान्न  का  उत्पादन  कर

 इस  उत्पादन  लक्ष्य  के  कितनी  क्षमता  की  रसायनिक  खाद  तथा  सिंचाई  की

 कता  at  क्या  हम  इन  श्रावश्यकताग्ों  को  उपलब्ध  सकेंग े?

 श्री  भ्रप्नासाहव  शिन्दे
 ~

 विभिन्न  योजनाओं  में  काम  करते  वाले  विशेषज्ञों  के
 विभिन्न

 दल  भिन्न-भिन्न  ह  बता  रहे  हम  इसको  mae  बना  कर  चल  रहे  हैं  कि  1970-

 1971  12  करोड़  टन  का  उत्पादन  हो  जाना  चाहिये
 ।

 जो  विभिन्न दिये

 गये  हैं  उनमें  काफी  प्रकार  है  ae  उस  विवाद  को  मैं  सभा  में  नहीं  लाना  चाहता  हूं
 ।

 उन

 meet  के  भ्रनुसार  जिन  पर  कि  बहुत से
 विशेषज्ञ

 लगभग  सहमत  हैं  हमें  1970-71
 तक

 12  करोड़  टन  खाद्यान्न  का  उत्पादन  कर  देना  चाहिये तथा  इसके
 लिये  40

 लाख  टन

 रसायनिक  खाद  का  हो  ।  यहीं  इसकी  विशेषज्ञों  द्वारा  दी  गयी  रूपरेखा  है
 ।

 श्री  देवकीनन्दन  पाटोदिया  :  1975  तक  कितने  उत्पादन  की  की  जाती  है
 ?

 औ  भ्रन्नासाहब थाने  :  कभी-कभी  विशेषज्ञਂ  इसको  anne  मान
 कर  लते  हैं  कि

 प्रति  ब्यक्ति  के  हिसाव  से  कितनी  आवश्यकता  होगी  तथा  क्या  यह  खाद्यान्न  और  दालों  की
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 पदों  में  होगी  waar  कितनी  कैलोरी  वे  लेते  हें  इसमें
 ।

 कुछ  वि  शेषों  ने  1975  तक  के

 लिये  13.30  करोड़  टन  खाद्यान्न  के  आंकड़े  दिये  हें
 ।

 श्री  रा०  क  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  भारत  सरकार  विभिन्न  राज्यों में

 सिचाई  योजनाओं  के  संगठन  ate  उनकी  कार्यान्वित  के  लिये  तथा  vfs  उपज  देने  वाली

 फसलों  at  रसायनिक  खण्ड  के
 ges

 उपयोग  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  एक  दल  भेज

 रही है  ?

 श्री  अन्ना साहब  शिन्दे
 :

 समय-समय  पर  केन्द्रीय  दल  राज्यों  का
 दौरा  करते हें

 थे  सब  कार्यकलाप  समन्वित  Fi.  जहां  तक  क्रियान्विति  का  सम्बन्ध  है  पूर्णतः  राज्य

 सरकारों  के  कार्यक्षेत्र  के  म्रत्तर्गत  आता  है  ।

 Shri  Sharda  Nand:  would  like  to  know  from  the  hon.  Minister  that  when  they  have
 Provided  credit  ficilities  to  the  farmers  through  land  mortgage  banks  then  whether  the  Goy-
 ernment  will  prepare  any  assessment  booklet  so  that  the  Agriculturist  may  have  convenience
 in  getting  the  credit?  The  present  position  is  that  they  have  to  face  difficultics  in  petting
 the  credit  ;  they  waste  money  in  other  things  and  spend  more  than  the  credit  they  receive.
 Whether  the  Government  willmake  any  such  programme.  So  that  the  assessment  ol
 the  lands  of  the  agricultiriusts  may  be  made  and  the  assessment  booklet  may  be  handed  over
 to  the  farmers  and  they  should  directly  deal  with  the  Co-operative  Banks  ?

 श्री  marae  शिन्दे
 :

 केन्द्रीय  सरकार  की  कौर  से  नीति  विषयक  किसी  प्रकार  की

 कोई  कमी  नहीं  वास्तव  कुछ  भूमि-बंधक  उदाहरणार्थ  जैसे  कि  आ

 गुजरात  बिल्कुल  ठीक  प्रकार  से  कार्य  कर  रहे  हैं
 उन्हीं  के  अनुसार  माननीय

 सदस्य  के

 राज्य  के  भूमि-बंधक  ge  भी  कार्य  कर  सकते  ठ ||

 श्री  प०  वेकटासुब्बया  :  सरकार को  यह  आशा  है  कि  अधिक  उपज  देने  वाली  फसलें

 लगाने  के  कार्यक्रम  को  जोर-शोर  से  चलाने  पर  वे  कृषि-उत्पादन में  वृद्धि कर  पायेंगे

 क्रि-उत्पादन  at  खाद्यान्न  म  श्रात्म-निर्भरता  केवल  तभीਂ  प्राप्त  हो  सकती  है  जब  इसे

 लाभकारी  ऋण  की  माल  को  प्रौद्योगि  बनाने  तथा  विपणन

 द्वारा  पैकेज  ढंग  पर  छल  किया  जाय
 ।
 मैं  जानना  चाहता  हूं  सरकार

 इस

 विषय  पर  व्यापक  दृष्टिकोण  अ्रपनाने  प्रयत्न  कर  रही  है  शौर  रायल  कृषि  आयोग
 क

 श्रीवास  पर  एक  कृषि  आयोग  की  नियुक्ति  कर  रही  है  जिससे  कि  यहं  कार्यक्रम

 त
 कृषकों  में  प्रोत्साहन  पैदा  करनाਂ  बहुत  आवश्यक

 सरकार
 की

 खण्ड

 करके  कार्य  करने  नीतियों  को  देखते  हुए  ऐसा  लगता  है  कि  यदि

 कीमतें  गिर  जायें  तो  पूरी  सम्भावना  है  कि  आत्म-निरंतरता  प्राप्त  न  हो  क्या  सरकार

 मे  विषय  के  इस  पहलू  पर  विचार  किया  है  ?

 शी  crate सिंह  :  जो  प्रश्न  मैं  करना  चाहता  था  वह  उन्होंने  लिया

 भी  झन्ना साहब  शिन्दे  सरकार  की  वर्तमान  नीति  वैसी  ही  है  जेसा  fe
 भान नीम

 सदस्य  नें  सुझाव  दिया  है
 ।'

 जहां  तक  कृषि  आयोग  की  नियुक्ति  का  प्रश्न  है  सरकार  इंस

 त्रस्त  पर  frat  कर  रही  है  कि  1929  के  कृषि  ara  के  are पर  एक  कृषि

 प्रयोग  की  नियुक्ति  की  जाय  sear  नहीं  ।
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 अध्यक्ष  महोदय : हमे पहले ही हमे  पहले  ही  इस  प्रश्न  पर  15  मिनट  खर्च  कर  दिये ह
 कभी

 कम  से  कम
 20

 सदस्य  ऐसे  हूं  जो  प्रश्न  करना  चाहते  हं  ।  मैं  सभा  की  राय  जानना

 चाहता  हूं
 ।

 यदि  सदस्य  चाहें
 तो

 हम  पूरे  समय  तक  इसे  ही  जारी  रख  सकते हें  ।  लेकिन

 शीघ्र  ही  खाद्यान्न  पर  चर्चा  होनी  कौर  स्वयं  ore  के  लिये  खाद्य  सम्बन्धी  कुछ  कौर

 प्रशन  भी
 तो

 क्या  हम  दूसरे  प्रश्न  पर  चलें  ?

 कुछ  माननीय  सदस्य
 :

 नहीं  ।

 mae  महोदय
 :

 यदि  सभा  की  यही  wa  है  तो  मैं  इसके  लिये  5  मिनट ate  देता
 rr

 तथा  उसके  बाद  हम  दूसरा  प्रशन  करेंगे  ।

 श्री
 कडप्पा

 :
 भारत

 का  एक
 छोटा

 सा
 किसान  होने  के  नाते  मुझे  ग्लानि  होती है है  कि

 हम  wa  भो  खाद्यान्न  के  लिये  विदेशों  पर  fade  करते  हें  और  इसका  मुख्य  उत्तरदायित्व

 सरकार  पर  है  वह  भी  केन्द्रीय  सरकार  पर  ।  सभा  पटल  पर  गये  विवरण  के

 मद्रास  सरकार  ने  अधिक  उपज  देने  वाली  फसलें  उगाने  के  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  क्षेत्र  तथा

 उपज  दोनों  दृष्टि  से  शानदार  कार्य  किया  है
 ।

 उन्होंने  इस  वर्ष  के  लिये  छोटे  सिचाई

 साधनों
 के

 लिये  25
 करोड़  रुपये

 की
 मांग

 की
 है

 कौर
 मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  देते  हुए

 कहा
 कि

 छोटे  सिंचाई  साधनों  के  लिये  राज्य  सरकारों
 की

 सारी  मांगें  पूरी  की  जायेंगी

 तथा  पूर्ण  आबंटन का  केवल
 25

 प्रतिशत  राज्य
 को

 देना  होगा
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 मद्रास  के  शानदार  कां  को
 देखते  हुए  क्या  25  करोड़  की  यह  राशि  इस  वर्ष  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  दी  जायेगी ?

 श्री  श्रन्नासाहब  मैं  माननीय  सदस्य  के  विचारों  से  सहमति  प्रकट  करता  हूं
 कि

 हमारे  देश  को  यथा  सम्भव  शीघ्र  खाद्यान्न  के  आयात  को  समाप्त  करना  चाहिये  ।

 लेकिन  उन्होंने  कहा  कि  कृषि  के  संतोष  जनक  विकास  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  उत्तरदायी

 मैं  उन्हें  देना  चाहता  हूं  कि  कृषि  पूर्णरूपेण  राज्य  का  विषय  है  ।  इसलिये जब  तक

 राज्य  इंस  कृषि  कार्यक्रम  को  सफल  बनाने  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  नहीं  करते  तब  तक

 कृषि-उत्पादन  को  बढ़ाना  सम्भव  नहीं  हो  सकेगा  ।

 oft  कडप्पा  :  राज्य  सरकारों  की  यहीं  कठिनाई  है  कि  नासिक  प्रैस  केन्द्रीय  सरकार

 के  yard भ्राता  है  |

 श्री  झन्ासाहब  शिन्दे
 :

 छोटे  सिचाई
 '

 कार्यक्रमों  के  लिये  केन्द्र  राज्यों  को  सहायता

 देने  का  जहां  तक  सम्बन्ध  है  उसमें  योजना  की  अधिकतम  सीमा  का
 60

 प्रतिशत  ऋण  के

 रूप  में  तथा  15  प्रतिशत  अनुदान  के  रूप  में  fea  जाता  कौर  शेष
 25

 प्रतिशत  राज्य

 सरकारों  द्वारा  स्वयं  वहन  किया  जाता  25  करोड़  रुपये  नहीं  प्रख्यात  25  प्रतिशत ।

 श्री  कडप्पा  :  बजट  में  योजना  प्रावधान  25  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था थी  और

 हुम  समझे  थे  कि  यह  धन  सिचाई  कार्यों  के  लिये  उपयोग  किया  जायेगा
 ।

 मंत्री  महिला

 कम  से  कम  यह  तो  बतायें  कि  छोटी  सिचाई  के  लिये  हमें  कितना  धन  मिल  रहा  है  ।

 श्री  झन्नञासाहुब  fire
 :

 प्रत्येक  राज्य  के  gine  देने  के  लिये  समय  चाहिये
 ।
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 Shri  चली  Tiwary  :  Itis  very  essential  (0  examine  the  quant.ty  of  the  water  and  soil
 since  more  water  is  required  where  synthetic  fertilizer  is  applied.  There  is  great  paucity  of
 funds  in  every  Province  where  there  exist  Central  Gov:rnment  Schemes  for  co:  structing
 dam  Hav:  yoatatked  8300  धन  g:ven  recommendations  in  regard  to  the  schemes  by
 which  the  production  of  foodgrains  can  be  increased;  ifso,  what  are  the  results  ?

 You  are  introducing  new  varieties  Of  wheat,  maize  and  rice  seedsr  I  went  to  knew
 whether  your  department  is  examining  the  other  varieties  Of  seeds  and  whether  some  rescarch
 is  being  undertaken  in  regard  to  these  secds  ?

 श्री  श्रन्नासाहब  शिन्दे
 :

 माननीय  सदस्य  के  प्रशन  के  पहले  भाग  का  जहां  तक  सम्बन्ध

 वह  उन्हें  सिंचाई
 व

 बिजली  मंत्रालय  से  करना  चाहिये
 ।

 प्रश्न  के  दूसरे  भाग  में  के

 संदर्भ  में  मैं  निश्चय  के  साथ  कहता  हूं  कि  हमारे  वैज्ञानिकों  को  अनुसन्धान  के  क्षेत्र  में

 महान  सफलताएं  प्राप्त  हो  रही  el  ही  देश  बाजरा  तथा  गेहूं

 शादी  के  महत्वपूर्ण  प्रभेदों  को  निकालने  में  या  हम  रहे  ह  ।
 परन्तु  इसके  साथ-साथ

 हम  विश्व म  ऐसी  ही
 वैज्ञानिक

 पंस्थाओओं के  साथ  भी  समुचित  समन्वय  बनाये  हुए  हैं  ।

 हमारे  बँज्ञानिकों  तथा  विश्व  के  wea  विज्ञान-सम्बन्धी  कार्यकलापों के  मध्य  समन्वय  में

 कमी  नहीं  है  ।

 Shri  Shinkre  :  It  is  a  matter  of  satisfaction  that  new  lands  are  being  prepared  in
 Order  to  achieve  self-sufficiency  in  food  grains  as  also  that  efforts  are  being  made  to  launch
 experiments  in  regard  to  increa3ing  the  production  of  improved  seeds  and  _  fertilizers.  But
 in  Goa  we  find  that  the  cultivable  land  where,  by  the  grace  of  nature,  we  always  have  enough

 53105  the  banks  ofthe  rivers.
 production,  is  getting  destroyed  owing  to  defective  planning.  Much  of  the  land  in  Goa  is

 It  remains  below  the  sea-level  even  at  the  time  of  high  tides.
 ‘There  are  dams  of  sand  to  protect  this  land.  But  the  bargees  who  transport  Margnese  and  Iron
 Ores  through  these  rivers,  destroy  these  dams,  and  water  comes  down  in  the  fields.  May
 ‘know  whether  some  steps  would  be  taken  to  stop  this  destruction ?

 श्री  भ्रन्नासाहब  केन्द्र  बड़े  दिल  से  ae  की  सहायता  कर  रहा

 कया  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  गोत्र  में  बहुत  सारी  भूमि  बेकार  पड़ी  है  तथा  माननीय

 सदस्य यदि  aga  प्रभाव  प्रयोग  में  लायें  तो  उस  सारी  भूमि  में  खेती  की  जा  सकती  है  ?

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  मंत्री  महोदय  ने  कट्टा  है  कि  खाद्यान्न  में  ग्रात्म-निर्भरता  प्राप्त  करने

 के  लिये  केन्द्र  सरकार  उत्पादन  बढ़ा  रही  है  परन्तु  अन्य  दोष  तो  रहते  हैं  जैसे  केन्द्र  तथा  राज्य

 कारों  में  एवम्‌  सरकार  के  कृषि  व  खाद्य  सम्बन्धी  विभिन्न  विभागों  परस्पर

 सहयोग  तथा  समन्वय  नहीं  है  ।  सरकार  ने  इस  कठिनाई  को  दूर  करने  के  उपाय
 लिये  हैं

 ताकि  वर्ष  1975  तक  खान  में  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिये  केन्द्र  व  राज्य  सरकारों  में

 समुचित  सहयोग  हो  ?

 श्री  झन्नासाहुब  सुधार  के  लिये
 तो

 सदा  गुंजाइश
 र  ती  है  परन्तु  अधिक  उत्पादन

 देने  वाले  श्रमेदो  के  प्रयोग  सम्बन्धी  का  यक्रमों  में  राज्यों  ate  केन्द्र  में  पूर्ण  समन्वय  है  तथा  हम  झपने

 लक्ष्यानुसार  भ्र प्रसर  हो  रहे  पिछले  ay  नियत  किये  गये  प्रायः  सभी  लक्ष्यों  को  हमने पूरा

 कर  लिंडा  है  तथा  किसानों
 att  राज्य  सरकारों  से  उत्साहंवद्धैक  प्रतिक्रिया  मिल

 रही  है  ।

 श्री  TT :
 प्रश्न  में  उन्होंने  राज्य-स्तर

 पर  सिवाय  तथा  कृषि  विभागों के

 मध्य  समन्वय  के  विषय  में  पूछा  था
 |

 उसका  कोई  उत्तर  नहीं  है
 ।
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 oat  शिन्दे  :  मैं  तो  कह कह  ही  चुका  हूं
 कि

 राज्य  समन्वय  बन्ध  मे

 a  =
 गुंजाइश  हो  सकती  है  परन्तु  केन्द्र  के  दल  जब  राज्य  सरकारों  के  दौरे  पर  तरते  हैं

 तो  उसमें उ

 विभागों के  प्रतिनिधि  जिनके  नाम  माननीय  सदस्य  ने  लिये  हैं  ।  समुचित  समन्वय  नो  किसी

 मामले  को  उठाकर  उसे  हल  करने  के  प्रयत्नों  में  ही  सि  है

 भी  यादव  :  ये  लक्ष्य  तो  पटले  भी  नियत  पिये  गये  थे  .  परन्तु  विभिन्न  विभागों  में

 समन्वय
 की  कमी

 के  कारण  ये  पुरे  न  हुए
 ।  जानना  चाहता हूं  कि  Far  राज्य  सरकारों ने  भी

 अराग  बढ़कर अपने  लक्ष्य  नियतਂ  किये हैं  ?  क्या  केन्द्र  सरकार  को  कोई  जानकारी  BID
 a  फि  पनकी

 कठिनाइयां दूर  हुई
 अथवा  नही ं?

 शी  भ्रच्ासाहिव  fare  :  मैं  पहले  ही  निवेदन  कर  चुका  हूं  कि  ग्रामों  में  बिजली  पहुंचाने

 तथा  अधिक  उत्पादन  कैमरे  के  कार्यक्रमों  के  लक्ष्य  हमने  पा  लिये  तथा  यही  कारण  है  कि

 क़षि  slay  के  लिये  देश  में  इतना  बरच्छा  वातावरण  है  ।

 Shri  Shiva  Chandra  Tha  May  I  know  whether  or  not,  it  is  also
 one  of  the

 recommendations  of  the  Agricultural  Institute  that  land  ownership  relaticns  should  te
 changed.  There  are  many  landless  people  in  our  country.  Untilthey  get  lands,  they  cannot
 be  encouraged  fo  enhance  production,  [  want  to  know  whether  the  Agricultural  Institute
 hag  laid  down  any  recommendations  in  regard  to  the  allotmentoflands  tothe  landIcss  peapic
 if  s0,  what  are  those  recommendations  and  if  not,  whether  Government  is  formulating  anv
 plan  to  doso,,s0  that  ourproductionmightincrease  and  we  might  become
 in  food  grains  by  1971?

 भी  श्रन्ासाहिव शिन्दे
 भूमि  सुधार  कानूनों  को  अपने  राज्यों  में  लागू  करते  की

 हमने  राज्य  सरकारों  का  ध्यान  ग्रा कर्षित  किया  है  ताकि  जहां  भी  फालतू  भूमि  है  वहू

 प्राथमिकता  के  झ्राघार  पर  भूमिहीन  मज़दूरों  को  बांट
 दी

 जाये

 st  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  :  किसानों  के  लिये  इतना  ग्रस मं जस  उत्पन्न  कर  देने  के  पिछले

 ya  तथा  कृषि-कार्यक्रमों  को  उत्तमतर  एवम  समुचित  ढंग  से  क्रियान्वित  करने  की  दृष्टि  से

 क्या
 सरकार  सामुदायिक  विकास  विभाग  को  भंग  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है

 ?

 श्री  श्रन्नासाहिब शिन्दे  मेरे  अधिकारों से  बाहर  है  |  यह  एक  प्रादेशिक  विषय

 are  मैं  हूं  केन्द्र  और  राज्य  इस  पर  विचार-विमर्श कर  संकते  हैं  ।

 थी  हेम  राष्ट्रपति  द्वारा  संसद  के  संयुक्त  सत्रों  के  समक्ष  की  गई  घोषणा कि

 1971  तंक  हम  खाद्यान्न  में  झ्रात्मनिभर  हो  के  अतिरिक्त क्या  सरकार  को  यह  सत्य

 है  कि  भारत  सरकार  के  विभिन्न  विभागों  ने  क्तेंमान  भारी  फसल  के  अनुमान

 fax  उदाहरणों  :  भारत  सरकार  का  खाद्य  विभाग  इसे  9  करोड़े  20  लाख टन  बताता

 तो  कृषि  विभाग  9  करोड़  50  लख  टन  बताता  है  आयोजना  आयोग  इसे  दस  करोड़  टन

 बताता है  ।  वर्तमान  भारी  फसल  के  प्रतिमानों  में  ही  इतना  प्रकार  है  जिसकी  सरकार  इन  पर

 इतनी  ग्रामीण  है  ।  इस  संदर्भ  में  जबकि  सरकार  कहती  है  कि  वह  1971  तक  हंस  आत्म-निर्भर

 हो  जायेंगे तथा  वह  1975 तक  हमारे  पास  अतिरिक्त खाद्यान्न
 तो

 क्या  सरकार  की

 ऐसे  ही  निश्चित  अनुमानों  पर  आघारित  हैं  या  फिर  उनके  पास  कोई  निश्चित  अनुमान

 क्या  उनके  पास  कोई  ज्योतिषी  हैं  जो  उन्हें  खाय  शादी  के  भविष्य  के  वारे  में  बता  देते  हैं
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 sit  श्रन्नासाहिब  fare  :
 मानतीय  संदर्भ  कदाचित  उन  विभिन्न  अनुमानों  के  बारे  में  कह

 रहे  हैं  जो  कि  समय  समय  पर  विभिन्न  राज्य  सरकारों  की  ओर  से  विभिन्न  स्थानों  पर  प्र  शासित

 होते रहे  हैं  ।  अया  मैं  सदन  के  सूचना  निवेदन  करूं  कि  ag  तो  पूर्व  अनुमान  होते हैं  तथा

 सम्बन्धी  ग्रीम  मां  कड़े  तो  इनसे  पुर्णतया  भिन्न  होत ेहैं
 ?

 gama  तो  पहले  प्रति  एकड़

 की  बुझाई  के  feat  से  निर्धारित  किये  जाते
 हैं  तथा  एकड़  की  पैदावार  |  आधार  पर

 कसाव-किताब  लगाया  जाता  है  ।  दी  फ़ल  की  नवंबर  कुछ  अनुमान

 लगाय  जाते  हैं  |  के  बारे  में  कभी  Pa  राज्य  स्वर  पर  तथा  केन्द्रीय-स्तर  पर  भिन्नता

 अवध्य  उत्पन्न  हो  जाती  है  |  परन्तु  अमक वर्ष में देश वर्ष  में  देश  की  भारी  फसल  ग्रन्थि  स्थिति  के  बारे  में

 सामान्य  जानकारी  सदा  ठीक  ही  होती  है  ।  सामान्य  झन मान की  बात॑  में  hl 2  ग़लती नहीं  है  ।

 जो  हेम  वे  कहते  हैं  कि  राज्यों
 तथा  केन्द्र

 के  para  में  STS  भिन्नता  रहती  है  |

 मैं  बहता  fe  केद्र  सरशार  के  ही  विभागों  के  श्रतुमानों  में  भी  भिन्नता  होती  है
 /।  फि  मैंने

 ral  खाद्य-विभाग  तथा  कृषि-विभाग  के  अरमानों  में  भी  wear  होता  है  ।

 शी  बेदखल  जिप  तथाकथित  लाभप्रद  कृषि  को  हमने  वर्ष  156  /  सें  सारी

 करना  था  समें
 मुसीबतें  गई  हैं  ।  परतु  लाभ-कृषि  gaar  वैज्ञानि  इंग  से  की

 सघन-टूटी से
 कुछ  wyatt

 बीमारियां  उत्पन्न  हो  सकती  हैं  ।  प्रत्येक  परम्परागत  के  बहु-उपज
 देने  वाले  प्रश्न दो  से  फ़सली  बीमारियां  उत्पन्न  हो  जाती हैं  जिनसे  सारी  की  सारी  फ़सल  नष्ट  हो

 जाती  है  ।  क्या  सरकार  श्रायामी  वर्षों में  कृषि-विज्ञान  को  अधिक  महत्व  देने  के  उपायों  पर  विचार

 कर  रही  है  क्योंकि  हम  सघन  खेती  करने  जा  रहे  हैँ  तथा  wa  तक  हमने  कृषि-विज्ञान  को  बहुत  कम

 महत्व  दिया  है  अज्ञात  कुल  ave का  केवल  10  प्रतिशत  ही  इस  पर  व्यय  किया है
 ?

 शी  श्रन्नासाहिब  fare  :
 हमने  भारतीय  क़षि  अनुसंधान  परिषद्‌  का  पुनर्गठन  कर  दिया  है  |

 पहले  यह  सीधे  मंत्रालय  के  निपुण  में  था  लेकिन  कब  इसको  स्वायत्त-निकाय  बना  दिया  गया  है  ।

 वैज्ञानिकों  को  कौर  अधिक  स्वायत्तता  दी  जा  रही  है  तथा  समन्वित  अनुसंधान  कार्यक्रमों  की  योजना

 हो  रही है  ।  पहले  कूछ  राज्य  तथा  केन्द्र  में  पदक-पाक  कार्यक्रम  हो  रहे  Al  स्ब  अनुसंधान

 कार्यकलपों  को  समन्वित  किया  जा  रह  है  तथा  सथ  ही  यहँ  प्रयत्न  भी  किये  जा  रहे  हैं  कि  कृषकों

 को  रसायनिक  बीज  शादी  पर्याप्त  मात्ना  में  उपलब्ध  हो  सकें  ।

 et  रा०  Fo  बिड़ला  :  इत  समय  मुंगफली  को  तेल  निकालने  के  लिये  पेरा  है  इसके

 बाद  इसे  पशतूनों  के  चारे  या  खाद  के  लिये  प्रयोग  में  ToT  जाती  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं
 क्या

 महोदय  इस  बात  से  अवगत  हैं  कि  अमेरिका ने  एक  प्रक्रिया  तयार  कर  ली  है  जिसके  द्वारा  मूंगफली

 का  तेल  निकाल लिया  जाती  है  जबकि  मूंगफली  का  बीज  भ्र पना  प्रकार  बनाये  रखता
 उसको

 ज्वार  या  बाजरा  या  गेहू  शादी  के  साथ
 मिलाकर

 खाद्य  के  रूप  में  उपयोग  में
 लया  जा  सकता है  ?

 ह  झन्ना साहिब  मैं  झ्रापकी  मदद  चाहता  हूं  ।

 महोदय  :  श्री  ्ोंकारलाल  बैरवा  |

 Shri  Oakar  Lal  B:rwa  More  than  half  of  the  Rajasthan  is  a  desert  area.
 ‘Our  Experts  sigaed  an  azceement  with  Israel  Government  to  make  the  desert.  fertile,  May  I
 ‘*now  how  far  our  experts  have  been  succ  33ful  in  making  the  arid  Jand  cultivable
 and  hon  w  much  land  have  been  made  cultivable  ?
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 at  प्र् ना साहब
 शिन्दे  :  हमारे  देश  में  जिला  गंगानगर  क्ृषि-उत्पादन  की  दृष्टि से  एक

 महत्वपूर्ण  भ्र ग्र णी  जिला  हो  गया  है  ।  जब  ये  क्षेत्र  राजस्थान  नहर  के  अन्तत अ प्रां  शायद

 तब  राजस्थान  की  कुछ  समस्याएं  छल  हो  जायेंगी  ।

 शी  बलराज  मधोक  :  राजस्थान  के  कृषि  मंत्री  तथा  इजराइल  सरकार  के  बीच  श्रदंजलि ६

 भूमि
 को

 stray  बनाने  के  लिये  एक  करार
 था  उस  ह

 कया  ता

 श्री  श्रप्नासाहब fire  :  इसके  लिये
 मुसे  yd  सूचना  की  प्रा वश्य कता  है  ।

 दिल्ल  में  क्रास बार  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  लिये  उपकरणों  का  आयात

 +

 750  श्री  कवर  लाल  गीत

 श्री  Ato  स्व०

 श्री  रा०  tao  विद्यार्थी

 क्या  संचार  मंत्री  य  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 (a)  क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  स्थापित  लिये  गये  नये  क्रास-बार  टेलीफ़ोन  पकने

 के  लिये  बेत्जियम  से  उपक  UT  का  आयात  किया  गया

 यदि  तो  उस  पर  कितनी  लागत  आई है है

 इस  बारे  में  ब्रेर्जियम  की  फर्म  के  साथ  हुए  करार  का  ब्यौरा  कया  शौर

 गे  हैं  प्रौढ़  यदि  as
 (4)  क्या  यह  भी  संच है  कि  ये ये  उपकरण  पुरान  उपकरण  स

 पुराने  शरार  नये  उपकरणों  के  तुलनात्मक  मूल्य  क्या  हैं

 जी
 संसद-कार्य

 तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  न  Fo

 उपस्कर  का  एफ०  को  बी०  आन  बोर्ड  अर्थात  जहाज़  Th  मूल्य

 41,586,384  बेल्जियम  फ्र कफ  था  जो  कि  39,60,608  रुपये  से  के  बराबर

 होता  है  ।

 क्रास थार  ढंग  के  7000  लाइनों  के  स्व चल  टेलीफोन  केन्द्र के  लिये  दिया

 गया  था  ।  यह  टेलीफोन  केन्द्र  करोलबाग  में  स्थापित  किया  जाना  था

 ा
 ड सामान  डाक-तौर

 |
 विभाग  gra  निर्दिष्ट  विशिष्टताओं  के  म्रतुसार  सप्लाई  किया  जाना

 2  ्  स्थापना  का  कार्य

 डाक-वार  विभाग  के  कर्मचारियों  द्वारा  किया  जानी  था  ।

 (4)
 जी

 नहीं
 |

 ब्रा  Kanwar  Lal  Gupta :  Mr.  Speaker,  before  asking  supplementary  gucst:crs  would

 like  to  say  that  part  (d)  of  my  question  was  like  this.

 यह  भी  सच  है  कि  यह  उपकरण  पुराने  उपकरण
 की

 तुलना  में  महंगा  है  ग्रोवर  यदि  तो

 पुराने  तथा  नये  उपकरण
 की

 तुलनात्मक  कीमत  है
 ।''

 The  hon.  Minister  has  said  only‘‘No’’in  his  reply  Le  should  atleast  tell  the  comparative

 cost
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 के  लिए हम भो  इ०  कुर  गुजराल
 :

 जहां  तक  तुलनात्मक
 —_—--— PAT

 का  प्रश्न  है  पुराने  उपकरण

 लगभग  1150 रुपये  प्रति  लाइन  के  हिसाब  से  खच  कर  रहे  थे  और  नये  प्राय  fea  उपकरण

 जिसे  हमने  करौल  बागਂ  में  स्थापित  किया  है  लगभगਂ  11100  रुपये  प्रति  लाइन  लागत  कराती है  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  Just  the  hon,  हृदय  told  that  the  1 1१९11,  ture  on  the
 installation  of  cross-har  type-telephone  exchange  is  11  times  more,

 Shri  I,  K,  Gujral  :  1  told  that  this  is  cheaper  and  its  cos:  15  less  by  उर  ४.  १0.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  I  would  like  to  know  the  advaniag’s  achieved  by  roplacing
 the  old  equipment.

 थी  Fo  गुजराल  मैं  दो  बातों
 को

 स्पष्ट  करना  चाहूंगा
 ।

 पहली
 तो  यह  है  कि  हम  उपकरणों

 को नहीं  बदल  रहे  यह  योजना  भारत  में  नये  एक्सचेंजों  के  अतिरिक्त  निर्माण  कार्य  के  लिए

 अपनी  अ  गति  के  साथ-साथ  स्वाभाविक  रूप  से  हम  अधिक  नहीं  झर  सबसे  नथी  प्रौद्योगिकी

 का  उपयोग  कर  रहे  हैं  कौर  सबसे  नपी  प्रौद्योगिकी  क्रास बार  है  क्योंकि  इसमें  गतिमान

 हिस्से  कम  संधारण  लागत  कम  यह  अधिक  संगठित  इसकी  देखभाल  करना  सरल

 तथा  इसे  चलाना  भी  सरल है  |

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  1  have  got  the  ‘nformation  that  in  addit’on  to  Karel
 I  would  like  to  krow  the

 Begh,
 Exchanges  have  been  installed  in  Madras  and  other  places  also.

 18 amount  of  foreign  exchange  involved  in  the  Cross-bar  exchanges  installed.  Whetrer  it
 also  a  fact  that  there  was  no  foreign  exchange  or  little  foreign  exchange  invclved  in  the  pre-
 vious  exchanges,  Keeping  in  view  the  position  of  foreign  exchange  whether  the  Government
 will  make  any  such  programme  so  that  the  indigenous  material  may  be  uesd.

 श्री  Fo  Fo  गुजराल  जि  हमने  क्रासबार  के  सम्बन्ध  में  विदेशी  सहयोगਂ का  कार्यक्रम  बनाया

 तो  इसमें  विदेशी  सहयोगਂ  के  दो  भागਂ  थे  ।  पहला  तो  यह  है  कि  हमें  छः  एक्सचेंजों  के  लिए  18,000

 लाइनें  आयात  लेकिन  इसमें  यहां  पर  निर्माण  के  लिए  सहयोग  की  बात  भी  शामिल

 हमने  भारत  में  क्रासवार  का  निर्माण  करना  आरम्भ  कर  दिया  पौर  हम  लगभग  अगले  वर्ष के

 तक  100,000  लाइनें  पुरी  कर  लेंगे  यहां  तक  कि  इस  समय  जैसे  कि  हम  दिल्‍ली  में  एक  आयातित

 क्रास बार  स्थापित  कर  रहे  इरनाकुलम  तथा  शिलांगਂ  में  हमने  भारत  निर्मित  :
 क्रास बार

 करने  पहले  ही  आरम्भ
 कर

 दिए  हैं
 ।

 भो
 भंवरलाल  गुप्त

 :  इन  तीन  एक्सचेंजों में  कितनी  विदेशी मुद्रा  व्यय  हुई

 ?

 यही  मेरा

 प्रश्न  था
 ।

 मैं  भविष्य  के  बारे  में  नहीं  पुछ  रहा  था  |

 श्री
 इ०

 गुजराल
 :

 जब  हमने  आन्तरिक  केन्द्रों  के  लिए  46,000.  लाइनों
 तथा  ट्रंक

 केन्दों  के  लिए  6500  लाइनों  की  सप्लाई  के  लिए  टेंडर  मांगे  तो  उ  समय  कुल

 टेंडर  लगभग
 464

 लाख  रुपये  के  थे  जिसमें  भारत  में  निर्माण  के  लिए  सहयोंगਂ  का  कार  भी  शामिल

 है  ।

 Shri  R.  Vidyarthi  :  Whetherit  is  not  a  fact  that  Belgian  cross-bar  has  been  a  failure
 ino  ther  countries  and  in  its  comparison  the  cross  bars  of  Switzerland,  and  Norway
 have  proved  better?  Whether  it  is  also  nota  fact  that  we  could  have  purchasel  bet:er  equip-
 ments  from  the  soft  currency  area  and  the  experts  also  wanted  to  buy  from  there  but  the
 m  inistry  did  not

 agree
 to  that  keeping  some  considerations  in  view ?
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 श्री
 हू ०  Fo  गुजराल

 :
 पहले

 1964
 में

 जब  यह  करार  किया  गया  था  हमने  विश्व  के  सारे
 देशों  से  टेंडर  मांगे  थे  सौर

 स्वीडन  तथा  बेलजियम  के  तीन  टेंडरों  पर  विचार  किया  था  ।

 जब  कि
 का  टेंडर  सबसे  सस्ता  था  झोर  स्वीडन  बेलजियम  की  श्रपेक्षा  महंगा  था  ।  प्रौद्योगिकी

 )  तथा  wea  पतलूनों  पर  विचार  करने  के  बाद  तकनिकी  विशेषज्ञों  द्वारा  यह  महसूस
 किया  गया  कि  हमें  बेलजियम  क्रास वार  खरीदने  जहां  दूसरे  देशों  में  इराकी  शारिवा

 ग्र सफलता  का  सम्बन्ध  है  मैं  उसके  वारे  में  वक्तव्य  नहीं  दे  लेकिन  मैं  इतना  कहूंगा  कि  इसका
 परीक्षण  कौर  अनुभव  यहां  अच्छा  रहा  |

 Shri  R.  5.  Vidyarthi  :  My  second  question  has  not  been.  answere.  Whether  ic  is
 not  a  fact  that  we  could  have  better  equipments  from  the  countries  whose  c.irrency  is  soft
 currency  for  us  and  the  experts  also  approved  it  but  the  Ministry  did  not  agrec  to  it  ?

 श्री हु०  Fo  गुजराल  :  मैं  नहीं  जानता  कि  सुलभ  मुद्रा  वे  किसे  समझते हैं  ।  लेकिन  जितना
 मैं  हं  बेलजियम  मुद्रा  हमारे  लिए  सुलभ

 सहा
 है  |

 श्री  लोबो  प्रभु  :  क्रास बार  कोग्रक्शियल
 )  योजना  तथा  माइक्रोवेव

 योजना  अदि  सब  नवीनतम  हैं  जिनकी  झ्रावश्यकता बड़े  बड़े  व्यापारियों  को  होती  है  शोर

 उन  लोगों को  हती  है  जा  सीधे  टेलीफोन  की  सुविधाएं चाहते  हैं  तथा  वें  साधारण

 जनता  के  लिए  किसी  महत्व  के  नहीं  हैं  ।  हमें  पर  काफी  घाटा हो  रहा  है  जबकि  डाक

 व्यय
 में

 15  पैसे  टिकटों पर  वास्तव  में
 8

 करोड़  रुपये  का  लाभ  है  ।  सामान्य  मनुष्य  के  दृष्टिकोण

 से  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  क्या  सरकार  इन  नवीनतम  टेलीफोन ों  को  स्थापित  करना  उस

 समय  तक  के  लिए  स्थगित कर  देगी  जब  तक  कि  टेलफोनों से  प्रतीक  धन  प्राप्त  न  होने  लगे  प्रौढ़  लोग

 इस  कष्टदायक  अधिक  व्यय  को  देने  के  लिए  तेयार  न  हों  ।

 श्री कु०  Fo  गुजराल
 :

 माननीय  सदस्य  विद्धान  पुरुष  हैं  ।  उनका  यह  गलत  है  कि

 टेलीफोन ों पर  हम  घाटा  उठा  रहे  सेलफोनों  पर  हमें  घाटा  नहीं  हो  रहा  है  बल्कि  इम  लाभ  कमा

 रहे  हैं  ।

 श्री  लिखो  प्रभु
 :

 तब  दरें  कयों  न  कम  कर
 दी  ज  एं  ?

 श्री Fo  Fo  गुजराल :  जहां  तक  नवीनतम यंत्रों  का
 सम्बन्ध  है  हम  इन  dat  तथा

 टैक्नोलोजी  का  प्रयोगਂ  इसके  उपहास  के  लिए  नहीं  कर  रहे  हैं  बल्कि  इसलिए  कि  हम

 उपभोक्ता  को  अधिक  अच्छी
 भर

 विस्तृत  सेवा  देना  चाहते

 Shri  A.  Saigal  :  Just  you  stated  that  we  called  for  tenders  from  three

 countries.  W  hose  tender  was  the  lowest  of  the  three?

 Shri  I.  K.  Gujral:  I  requested  that  Japanese  tender  was
 the

 lowest,

 Shri  A.  5.  Saigal  :  What  was  the  reason  of  not  accepting  the  lowest  tender?

 श्री Fo  Fo  गुजराल  :  यह  चार  वर्ष  पुरानी  बात  है
 उस

 समय
 इस

 पर  यहां  काफी  चर्चा  हुई  थी
 ।

 बात  यह  है  कि  उस  समय  तीन  टेंडर  थे  कौर  यह  स्वाभाविक है  कि  जो  टेंडरों
 का  मूल्यांकन  करते

 हैं

 वे  मूल्य  ौर  प्रौद्योगिक  सुविचारों  का  मूल्यांकन  भी  करते  हैं  तथा  उसके  बाद  निर्णय पर  पहुंचते  हैं  ।
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 श्री  कितनी  :  मैं  मंत्री  महोदय  सै  देश  के  उन  नगरों  का  नाम  जहां  क्रास बार  प्रणाली

 लागू
 की

 जा  चुकी  है  हर  बेल्जियम  को  छोड़कर  उन  दूसरे  देशों  का  नाम  पुछना  चाहता  जिनके

 साथ  भारत  ने  क्रास-बार  उपकरण  प्रख्यात  करने  के  लिए  समझौता  किया  है
 ।

 जहां  तक  मुझे  पता

 है  मद्रास  शौर  दिल्ल  में  क्रास बार  प्रणाली  लागू  की  जा  चुकी  है  ।  इसलिए  ware  प्रो  दिल्‍ली  के

 बीच  सीघी  डायलिंग  प्रणाली  शुरू  करना  बहुत  भ्राता
 ।

 इसमें  देरी  का  क्या  कारण  हैं  कौर  यह

 कब  तक  शरू  हो  जाएगी
 ।

 थी इ०  Fo  गुजराल  :  जहां  TH  सीधी  ट्रंक  डार्लिंग  प्रणाली
 का

 सम्बन्ध
 हम  वर्ष  के  oy

 तक  मद्रास  सहित  17  नगरों  को  सीधी  ट्रंक  डार्लिंग  प्रणाली  से  जोड़  लेंगे
 ।  जहां तक  दूसरे  प्रश्न  का

 सम्बन्ध  है  हमने  बम्बई  झोर  दिल्‍ली  में  क्रास  बार  प्रणाली  लागू  कर  दी  है  ।  श्री  हम

 एर्नाकुलम  are  शिलांग  में  अधिक  क्रास बार  एक्सचेंज  स्थापित  कर  रहे  हैं
 |

 थनी  mo  प्र०  fag  देव  :
 मन्दी  महोदय  ने  बताया  है  कि  झायातित  क्रास बार  उपकरण  की  लागत

 4.  GA  करोड़  हुये  होती  है  ।  क्या  इन  प्रायश्चित  उपकरणों  में  से  दिल्‍ली  के  लिए  एक॑  उपकरण
 1965

 के  दौरान  पाकिस्तान  ने  झपने  कब्ज़े  में  ले  लिया  था  wie  वह  अब  इस्लामाबाद  में  लगाया  जा  चका है

 सरकार  ने  इसे  वापस  लेने  के  लिए  क्या  कार्रवाई  की  है  ?

 श्री हू ०  गुजरात  के  पहले  भाग  का  कि  पाकिस्तान  ने  उफ्करण  पर  कब्जा  कर

 लिया  सकारात्मक  है  ।  जहाँ  तक  उसकी  वापसी  के  लिए  कार्रवाई  का  प्रदान  वह  वृहत  नीति  का

 चंग है

 खाथाधों पर राजसहायता पर  राजसहायता

 +

 7753,  शो  प्रेम  चन्द  वर्मा  :

 भो स०  Wo  सामन्त :

 क्या  era  तथा  fa  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खद्यान्नों पर  दी  जाने  वाली  राजसहायता समूचे  देश में समाप्त  कर  दी  गई
 यदि

 तो  कब

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों को  प्रभी  तक  खाद्यान्नों पर  राजसहायता  दी  रहीं है

 और  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी-कितनी  राजसहायता  दी  जा  रही  कौर

 सरकार  इत  समय  कितनी  वार्षिक  राजसहायता  दे  रही  है
 ?

 साम  कायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्र्ासाहूब

 केंद्रों  भण्डार  से  सप्लाई  किये  जाने  वालें  खाद्यान्नों  के  निर्गम  मूल्यों  में  पहली  जनवरी

 से  वृद्धि  करने  के  केवल  आयातित  गेहूं  ale  देसी  मोट  चावल  पर  दी  जाने  वाली  राज  सहायता

 are  कर  दी  गयी  है  ।  जबकि  झ्रायातित  माइलो  और  झ्रायातित  चावल  पर  कुछ  हद  तक  कस
 कर  दी

 गंयी  2  t
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 (q)  खाद्यान्नों
 के

 निगम  मूल्यों  में  राज  सहायता  की
 राशि

 शामिल  होते  है  पौर  किसी  राज्य

 सरकार  को  से  कोई  राज  सहायता  नहीं  दी  जाती  है  ।  तथापि सभी  राज्यों  के  लिये  निर्गम  am

 एक
 से

 हैं
 ।

 निर्देश  मूल्यों  में  शामिले  राज  सहायता  भी  सभी  राज्यों के  लिये  समान  है

 वित्तीय वर्ष  1967-68  के  नग  नि  खाद्यान्नों  पर  दी

 जाने  वालो  वाजिब  राज  सड़ाय्रता का अत मान का  ग्र तु मान  लगभग  106  करोड़  रुपये है

 ShriPrem  Chand  Verma:  1  would  like  to  know  the  amount  of  subsidy  of  foodgrains
 granted  to  different  States  during  1965-67  and  specific  amount  given  fo  the  Goverament  of

 Jammy
 and

 Kashmir  out
 of  the  said  amount,’

 खासा  fared  मैं  पहले  ही  बता  चकना  हूं  कि  राज्य  सरकारों  को  हम  कोई  राशि  नहीं

 देते  ।  जता  मैंने  बताया  जम्मू
 ale

 कश्मीर  सहित  are  देश  में  निगम  मलय  एक  ही  हैं  ।  हम  जिस

 कीमत  रस्म  राज्यों
 को

 श्र  तज
 देते  हैं  उसी

 कामत  पर  जम्मू
 और

 कश्मीर  को  भी देते हैं

 Shri  Prem  Chand  Verma:  Honourable  Speaker,  this  question  has  been  raised  twice:
 earlier  also  but  the  H  onourable  Minister  evades  the  reply.  My  clear  question  is  whether  the
 price  of  rice  sold-in  Jammu  &  Kashmir is  not  50%  Jess  than  prevailing  in  other  States  and  it
 is  because  of  the  fact  that  the  Central  Government  gives  subsidy  for  this  purpose.  | हैउ  so,  why  है
 I  Would  like  to  know  whether  an  amount  of  Rs.  ro  crores  was  not  paid  to  the  Government  of
 Jammu  &  Kishmiz  last  year.  Woaether  it  has  come  to  the  notice  of  the  Honourable  Minister
 that  the  Honourable  Members  have  stated  in  the  Jammu  &  Kashmir  Assembly  that  the
 foodgrains  is  beingsmuggledto  Pakistan  and  thatsome  responsible  persons  have  handin  it  है
 Whetherthe  Government  will  keep  this  in  view  while  giving  sudsidy  to  the  Government
 of  Jammu  &  Kashmir  and  the  action  proposed  to  be  taken in  this  regard  ?

 sit  श्रन्नासाहिब  fret  :  मैं  पटले  ही  कह  चुका हूं  कि  हम  जम्मू  प्रौढ़  कश्मीर  को  दूसरे  राज्यों से

 कम  कीमत  पर  अनाज  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  जम्मू  प्रो  परकार  अपन  बजट  में  से

 दे  रही हो

 भो स०  चे  सामन्त  :  जय
 देश  में

 न्यूज
 पर  राज

 ज  देता  शुरू  किया  गया  था  उस

 कया  कठिनाइयाँ  थीं  और  क्या  वे  कठिनाइयाँ  अब  दूर  हो हो  चुकी हैं
 !.

 ता  हटाने  के  प्रश्न  पर खाद्यान्न  नीति
 भी  श्रन्ञासाहिव  शिन्दे

 :  ग्रनाज पर पर  राज  सहा

 अर  कृषि-पदार्थ  मूल्य  आयोग  जैसे  विशेष  समितियों  >  विचार  किया  उन्होंने  भारत  सरकार

 को  राज  सहायता  हटाने  के  लिए  परामर्श  दिया था  |  तदु  राहत  इस  विषय  पर  मुख्य  मछलियों
 के

 में  चर्चा हई  थी  ग्र ौर कई कई  मुख्य  पियो  क्त  विवार  थ  कि  राज  सहायता  हटा  देनी  चाहिएं  ।  सरकार

 के  पास  भी  राज  सहायता  देने  के  लिए  साधन  नहीं  इसलिए  राज  सहायता हटो  दी  गई  |

 शी  श्री चरन
 :

 मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  जम्मू  शौर  कश्मीर  सरकार  प्रपने  धन  में  से  चावल

 राज  सहायता  दे  रही  है  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार जम्मू  त्र
 कश्मीर  भरकर

 को  चावल  पर  राज  सहायता  देने  के  लिए  भारी  संख्या  में  ऋण  श्र  प्रदान  दे  रही  है  ?  यदि  तो

 दुसरे  राज्यों  के  साथ  इस  प्रकार  का  व्यवहार  क्यों  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।.  जम्मू अर  कश्मीर  सरकार

 को  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  राशि  के  ऋण  whe  अनुदान  दिए  गए
 थे  और  कितनी  राशि

 के

 वापस  किए  जा  चुके  हूँ
 ?

 श्री  भ्रन्नासाहिव fret
 :

 जहाँ  तक  खाद्य  मंत्रालय  का  सम्बन्ध
 मैं  बहुत  स्पष्ट  रूप  से

 कह  चुका

 हूं  कि  हम  जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  को  दूसरी  राज्य  सरकारों से
 कम  कीमत

 पर  नहीं
 दे

 रहे

 हैं  ।  इसलिए  यह  प्रश्न  उत्पन्न
 ही

 नहीं  होता
 ।
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 att  बलराज  मधोक  : प्रश्न यह  है  कि
 क्या

 जम्म
 प्रौढ़  कश्मीर  सरकार को  अनाज  पर  राज  सहायता

 देने  के  लिए  ऋण  दिया  जा  रहा  है
 ?

 चाहे  कोई  भो  मन्त्रालय  लग  यह  जनता  का  घन  सदन  को

 दत  तरह  गुमराह  कयों  किया  जाय
 ?

 wert  महोदय  उत्तर  स्पष्ट  है
 ।

 श्राप  भले  डी  यह  स्वीकार
 न

 करें
 ।

 मन्त्री  महोदय  ने  कट्टा  है

 कि  राज  सहायता  राज्य  सरकार द्वारा  दी  जाता  ह
 ।  ऋदगों  की  बात  दूसरी  है  ।  ऋ  हरेक  राज्य

 को  दिये  ari  हैं  ।  वह  दूसरी  बात है  ।  मैं  समझता हं
 फि  मन्त्री  महोदय  इसका  उत्तर  नहीं  दे  सकत े।

 थ्री  बलराज  ऋण  कंवल  इसी  य  योजन  लिए  दिया  जाता  है  ।

 Shri  Prem  Chand  Verma:  Speaker  Sir,  is  being  sold  there  at  the-rateJof  6annas  per
 whereas  itis  Ra  1°59  per  Kilozram  in  other  places.

 घ्रव्यक्ष  महोदय
 :

 मत्ती  प्रेदीप  ने  स्वीकार  फरिया  है  कि  राज्य  रार कार  राज  सहायता  दे  रही

 है  ।  विवादास्पद  बात  यह  है  फि  क्या  राज  शिकायत  केन्द्रीय  सरकार  दे  रहीं  है  ।  उन्होंने  कहा  कि  केन्द्र

 सरकार  राज  सहायता  नहीं  दे  रही  है  ।

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन
 :

 क्या  मन्त्री  महोदय  केरल  के  प्रश्न  पर  विचार  करेंगे  जो
 कि  115

 करोड़  रुपये  को  राय  में  से  1  9  करोड़  राज  सहायता  के  रूप  में  दे  रही  है  ।  सरकार  को  या  तो  राज
 =.

 सहायता  देनों  पड़ो  है  या  चावल  को  कमी  अमीनो  पड़ेगो  ।  दम  कवल  3  श्रेयस  चावल  a  iz  रहे  हैं

 बदी  चावल  की  कोमल  बढ़ती  है  तो  स्वाभाविक  रूप  से  खुले  बाजार  में  चावल  महंगा  हो  जाएगा  ग्रोवर

 इका  भार  आराम  जनता  पर  पड़ेगा  ।  इसलिए  था  तो  केन्द्रीय  सरकार  को  पूरी  राज  सहायता  देनी

 चाहिए  पा  चावल  का  पुरा  कोटा  देना  चाहिए  als  सरकार  केरल  की  जनता  परं  अंग्रे  ग् vl  की  ह्रास  ्

 नेर-फांप्रेतो  सरकार  को  सत्ता  करने का  बदला  नहीं  लेता  तो  क्या  सरकार  इसका

 स्पष्ट  उत्तर  देगी  ?

 at  श्रझासाहिब  fart
 :

 केरल  में  ware  किस  भाव  बेचा  बात  पर  केरल  सरकार

 कौ  निवार करना  चाहिए  ।  जैसा  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  हम  किसी  राज्य  के  साथ
 भेदभाव  नहीं  कर

 रहे  हैं
 ।

 हम  चावल  सहित  सब  राज्यों  को  प्रदान  रियायती  ॥ ह  मूल्य  पर  दे  रहे  हैं

 श्रीमती  सुशीला  मैंने  एक  विशे  घ  प्रश्न  पूछा  है
 ।

 प्रा पने  राज  सहायता वापस

 ले  लो  eth  परिणामस्वरूप हमें  19  करोड़  रुपया  खर्चे  करना  पड़  रहा  है  जिसका  मतलब  विकास

 कार्यों को  रोकना  है  ।  यदि  ड्राप  हमें  7  5,  000  मेट्रिक  टन  चावल  दें  तो  हम  प्रति  व्यक्ति  को  6  ale

 चावल  दे  सकते  हैं  तो  हम  चावल  का  मूल्य  थोड़ा  सा  बढ़ा  सकते  हैं  ।  यदि  आप  चावल  की  इतनी  मात्रा

 देने  को  tare  न  हों  तो  श्राप  हमें  चावल  का  मृत्य  बढ़ाने  के  लिए  कह  रहे  हैं
 ।

 मैं  जानना  चाहती  हूं  कि

 श्राप  FAT  के  एल  को  वाल  की  माज़ा  बढ़ाना  चाहते  हैं  या  राज  सहायता  देना  चाहते  हैं  ।

 att
 झन्ासाहिब  शिन्दे

 :
 हम  कभी

 भा
 केरल

 को
 चावल  की  पूर्ति  पर  4g  करोड़  रुपये  की  राज

 सहायता दे  रहे  हैं  |
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 नियम 40  क  शह

 संख्या  2

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  गंघक  के  पाया  के  यारे  में  सरकारों  उपक्रमों  सम्बन्धी

 समिति  के  पांचवे  प्रतिवेदन  पर
 को

 गई  काय वा हो

 थो  लिमये  :  क्या  सरकारों  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  सभापति यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 इस  बात  को  देखते  हुये  कि  गंधक  के  गाया  के  लिये  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड

 द्वारा  किये  गये  करार  के  बारे  में  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  का  steal  प्रतिवेदन  भ्रध्यक्ष  द्वारा

 दिये  गये  विशेष  निदेश  पर  दिया  विशेष प्रतिवेदन बया  समिति ने  अपनो  सिफारिशों  पर

 कार्यवाही  करने  के  लिये  अनुरोध  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 यदि  तुरन्त  कार्यवाही  करने  के  लिये  कहा  गया  तो  उक्त  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों

 के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  सभापति
 हाਂ  ना०  :

 प्रो  (4)
 सामान्य  पद्धति  यह  है  कि  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों

 का  उत्तर  6  महीने  के  इन्दर  दिया  जाना  है  ।  इस  मामले  में  सरकार  को  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी

 समिति  के  पाँचवें  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों का  उत्तर  पहली  1968

 तरक  देने  को  कहा  गया  था  |

 19  1968  को  प्रतिवेदन में  की  गई  24 में  से  19  सिफारिशों का  उत्तर  सरकार

 से  प्राप्त  हो  गया  हैं  ।  बाकी  5  सिफारिशों  के  उत्तर  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye:  Speaker  Sir,  though  it  was  a  special  report,  yet  it  has  been  replied
 to  after  19  days  and  even  then  no  reply  has  been  given  to  five  recommendations.  I  want  te

 know  through  your  Honour  from  the  chairman  the  remarks  made  about  ‘‘Amar  Jyoti’’  om
 26th  page  of  his  report.  I  redd  out  2  sentence:

 if  पतलूनों  पर  विचार  करने  के  बाद  समिति  का  मत  है  कि  सारा  मामला  श्री  एन  ०

 आकर  दत्त  और  मेजर  विपिन  खन्ना  के  सहयोग  से  बनाया गया  कौर  मर्ज़  ज्योति
 नामक  फर्मे

 की  स्थापना  की  गई  क्योंकि  गन्धक  के  ठे  के  में  11  लाख  से  ऊर  कमीशन  मिलने  की  सम्भावना  थी  ।

 It  was  set  up There  was  no  other  purpose  of  the  firm.  This  firmdid  not  do  an  job.

 only  to  earn  commission  of  Rs,  12  lakhs.  This  is  the  finding  of  the  Public  Undertakings
 What  is  the  reaction  of  the  Government  theret  o  and  action  proposed  to  be  takem

 by  the  Government  to  penalise  the  defaulters—the  Government  officials  or  the  officers  of  the

 ShriD.  N.  Tewari:  The  reply  to  this  has  not  been  received  so  farand  will  be  received

 in  the  replies  of  the  remaining  five  recommendations.

 Shri  Madhu  Limaye:  Does  this  mean  that  these  recommendations  are  not  important  ?

 tion  is  important,
 ShriD.  N.  Tiwari:  It  does  not  mean  that  these  are  unimportant,  Every  recommenda-
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 थी  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी
 :

 इस  सम्बन्ध  में  मेरा  एक  सुझाव  है  ।  श्राम  तौर  पर  यह  होता  है

 कि  जव  समिति  किन्हीं  विशेष
 उद्योगों  को

 लेती  है
 तो

 नियमित  रिपोर्ट  मन्त्रालय  को  भेजी  जाती  है

 शर  वह  कुछ  उत्तर  देती  फिर  समिति  उस  पर  विचार  करती  है  प्रौढ़  फिर  वह  रिपोर्ट पर  की  गई

 कारवाई  की  रिपोर्ट  होती  है  ।  लेकिन  इस  मामले  विशेषकर  मलिक  सौदे  या  राउरकेला  के  मानते

 भ्रापने  मामला  विशेष  रूप  से  सरकारीं  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  को  सौंपा
 ।
 मैं  सुझाव  देना  चाहता  हूं

 कि  जब  कभी  कोई  fate  मामला  ऐसी  समितियों  को  सौंपा  जाता  है  तो  उनके  प्रतिवेदनों  पर  सदन  में

 चर्चा  होनी  चाहिए  क्योंकि  इन  मामलों  से
 सदन

 सम्बन्धित  होता  है  ।  यह  नहीं  होना  चाहिए  कि

 सरकार  कुछ  उत्तर  दे  पौर  समिति  निर्णय  कर  ले
 |
 अध्यक्ष  महोदय  ऐसी  वित्तीय  समितियों  को  विशेष

 सूप  से  ज़ो  प्रश्न  सौंपते  उन  पर  सदन  में  चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 श्रीयाल  महोदय
 :
 मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  |  इस  समय  मैं  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  |

 wet  a  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Procurement  of  Feodgrains

 *751.  Shri  MM,  Madhukar:

 Shri  Bhogendra  Jha:

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state

 ment  of  foodgrains  in  some  States;  and
 (a)  whether  Government  have  ascertained  the  reasons  of  slow  progress  in  the  procure

 (b)  ifso,  the  measures
 achieved  ?

 proposed
 (0  ia

 adopted  by  Government  so  that  the  target  could  be

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  De-
 velopment  and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  State  Governments  concerned  are  trying  to  remedy  the  defects,  but  some  damage
 to  crops  in  some  States  will  make  it  difficult  to  achieve  the  targets  in  these  States.

 घाटा  मिलों  a  रासायनिक

 752.  श्री  लिमये
 :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  भारत  सरकार  की  अधिसूचना  में  यह  उपबन्ध  है  कि  गेहूं  के  उत्पादों
 की

 मिलों  से  सम्बद्ध  प्रयोगशालाओं  में  श्रासुत  जल  से  रासायनिक  विश्लेषण
 किया

 जाना  चाहिये न  कि

 सादे  भारी जल

 क्या  यह  सच  है  कि  भारी  जल  से  किया  गया  fawn  सूजी  शादी  गेहूं  के

 दनों  में  गेहूं  के  सत  की  मात्रा  अनुपात  में  दिखाता

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  are  दिलाया  गया  है  कि  अन्नपूर्णा  फ्लोर

 वाराणसी  तथा  कुछ  अन्य  शाखा  मिल  रसाथनज्ञों  को  बाध्य  भारी  सादे  पानी  का  जिसमें  नमक

 होता  गिरोह  कराकर  रासायनिक  विश्लेषण  के  परिणामों  को  बदल  देते  कौर
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 (7)  कया  म्रवानक  छोते  मारकर  आर  पकड़े  जाने  art  नमूनों  का  अपनी  प्रयोगशालाश्रों  में

 विश्लेषण  करवाने  का  सरकार  का  विवार  fara  यह  पता  लगाया  जा  सके  कि  क्या  अमुक  घाटा

 मिल  निति  कर  रहा  है  या  नहीं  प्रौढ़  यदि  तो  ऐप  कार्यवाही  न  की  जाने  के  क्या  कारण

 सामुदायिक  विकास  aa  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 प्रमा साहिब

 जो  नहीं  वस्तुत  भारत  सरकार  ने  आटा  मिलों  में  गेहूं  के  उत्पादों  का  रासायनिक

 विनेश  के  सम्बन्ध  में  को  ई  मी  प्रमुखता  जारी  नहीं  की  है  ।

 (a)  भारों  पानों  के  प्रयोग  से  casa  की  प्रतिशतता  में  स्पष्ट  वृद्धि  बहुत  ही  नगण्य  है  ।

 केवल  अन्न छू  प्रिटी  वाराणसी  के  भूतपूर्व  रासायनज्ञ  से  प्राप्त  पत्र  में  इस  प्रकार

 का  लगाया  गया  है  |

 श्राकस्मिक्डनरीक्षण किए  जा  रहे  हैं  कौर  किए  जाते  रहेंगे  ।

 बिक्री  योग्य  फालतू  अनाज

 54.  श्री  सीताराम  कैसरो :

 श्री  सोहन  स्वरूप :.

 क्या  खाद्य  तया  कृषि  वो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  अनाज  के  वास्तविक  उत्पादन  तथा  उसकी  बिक्री

 योग्य  फालतू  मात्रा  के  बारे  में  प्राकार  एकत्रित  करने
 का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  कितने  राज्यों  ने  ऐ  पा  adam  किया  है  कौर  केन्द्र  को  कब  तक  सब  राज्यों

 से  अपेक्षित  जानकारी  प्राप्त  हो  जाने  की  सम्भावना

 एकत्रित  कर  लेने  के  बाद  क्या  कार्यवाही  करने
 का

 विचार  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 श्रन्नासाहिब

 :  ate  फल  कटाई  रावण  के  परिणामों  के
 प्राचीन

 पर  राज्य  सरकारें  अनाज
 के

 उत्पादन  के  अँकड़े  पहले  ही  कर  रही  हैं
 ।  1967

 के
 ग्रीम

 भाग  में  राज्य  सरकारों  से  निवेदन

 किया  गया  था  कि  वे  अरन्य  बातों  के  साथ  साथ  अनुमानित  बिक्री  योग्य  फालतू  मात्रा
 का  अध्ययन  करें  |

 mata  उत्पादकों  ने  एक  वर्ष  में  कितनों  मावा  को  बिक्री  को  है  ?  सड़ा राष्ट्र  में  एप  श्रध्यपन  करते  के

 लिये  इस  राज्य  की  1968-69  की  वार्षिक
 योजना  में  एक प्रस्ताव  शामिल  किया

 गया है  ।

 अध्ययन  से  उपलब्ध  हुए  आँकड़े  खाद्य  नीति  निर्धारित  करने  तथा  उसका  पुनर्विलोकन

 करने  में  उपयोगी  होंगे  ।

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  की  खानों  की  लागत  तथा  मंजूरी  ढांचे  पर  मजूरी

 are  के  पंचाट  का  प्रभाव

 *757.  श्री न०  Fo  सॉल्व  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि

 (x).  क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  कोयला  विकास
 निगम  की  खानों

 की  लागत  तथा  मुनरो
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 खनन  मशीनों  at  ated  पूंजी  परिव्यय  और  उनकी  निर्माण  लागत  कितनी  है  ;

 दवी  हुई  लागत  के  ग्रुप  बिक्री  से  राय  को  बड़ा  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की

 गई
 है

 ?

 are  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  मजूरी  बोर्ड  की  सिफ़ारिशों  के  प्रात  at

 qatar  ने  के  लिये  सरकार  ने  सभी  कोयला  क्षेत्रों की  चूरी  हुई  प्रतिनिधि  कोयला  खानों क

 व्यय  की  जांच की  लेकिन  राष्ट्रीय  कोयला  निकास  निगम  की  किसी भी  कोयला  खान  मं  व्यय  जांच

 नहीं  की  गई  ।

 me  इस  समय  सूचना  उपलब्ध  नहीं  हैं
 ।

 पश्चिमी  व  गाल  की  कोयला  खानों  के  कर्मचारियों  को  बर्खास्त  किया  जाना

 "758.  डा०  रासमसेन सेन
 :  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या यह  सच  है  कि  पप् चिमी बल बं  जल  में  कुछ  कोयला  खातों  जैसे  रती बाती  छुप्रारडो च्छ  और

 बाबी सोल  कोयला  खानों  म  बड़े  माने  पर  कममेंवारियों  को  बर्खास्त  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है
 ;  श्र

 कर्मचारियों  की  बरखास्तगी  को  रोकते  के  ete  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 शम  तथा  पुनर्वास मंत्री
 :

 जी  नही ं।

 (@  ate  प्रश्न तहों  उठता

 High  Yielding  Varieties  of  Sugarcane

 *759.  Shri  Rag
 ibe  pleased  to  state:

 huvir  Siagh  Shastri:  Will  the  Minister  of  Foad  and
 Agriculture

 (a)  whether  farmers  are  not  fully  acquainted  with  the  cultivation  of  high-yielding  varieties
 sugarcane  in  the-country.  with  the  result  that  such  varieties  of  sugarcane  are  produced  on  a

 very  small  scale;

 (b)  the  details  regarding  the  research  being  undertaken  by  Government  organisations
 111.0  high-yielding  varieties  of  sugarcane;  an

 (c)  the  action  taken  by  Government  to  popularise  and  pronote  th:  cultivation  of  high-
 ‘yielding  varieties  of  sugarcane  with  a  view  to  boost  the  production  of  sugar

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  De-
 welop  ment  and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde):  (a)  Attempts  are  made  to  acquaint
 the  farmers  with  high-yielding  varieties  of  sugarcane;

 (b)  Sugarcane  Breeding  Institute,  Coimbatore,  is  evolving  varieties  for  different  agro-

 couatry.  Theseare  tested  under  local  coaditioas  by  the  State  Research

 Stations  and  only  those  which  are  found  promising  and  superior  in  performance  are  released

 for  commercial  cultivation.  Fluff  is  also  being  supplied  by  the  Sugarcane  Breeding  Institute
 to  the  selected  Research  Stations  for  raising  the  varieties  in  the  particular  regions.

 (c)  Healthy  seed  raised  in  the  nurseries  is  recommended  for  cultivation.  Crop  competi-

 tions,  are  also.  organised  to  demonstrate the  high  yielding  qualities
 of  improved
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 *760.  श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया

 करेंगे कि  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  gap

 भारतीय  खाद्य  निगम  हरियाणा  में  किस  दर  पर  खाद्यान्नों  का  समाहार  कर  रहा

 सोधे  किसानों  से  oats  खरोदने  में  नियम  को  क्या  अनुभव  ्
 है

 किसानों  से  ania  खरीदने  के  लिये  कितने  केन्द्र  खोने  गये  हैं  ;  कौर

 ू
 \  क्या  समाहार  काय  संतोष-जनक  कन  से  हो  रहा  ?  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहिक
 द

 भारतीय  खाद्य  निगम  हरियाणा  में  खाद्यान्नों  की  खरीदारी  जिस  प्रति  क्विंटल  के  भाव

 घर  कर  रहा  हे  इस  प्रकार  हँ  :--

 गेहूं  to  77  से  रु०  83

 गेई  wt  में  हरकत  झ्०  72 ै  रु०  77

 मकई  र०  55  से  र०  58

 बाजर  स०  54  से  रु०  57

 जौ  रु०  50  से  रु०  55

 उत्पादक  मंडियों
 में

 प्रिया  खाद्यान्नों  का  स्टाक  लाते  वहां  खुली  नीलामी  द्वारा  स्टाक

 बेचा  जाबा  हे
 |

 fare  नीलामी  में  भाग  लेकर  बं  ली  पर  खरीदारी करता  है  ।  मकई  श्र  दायरे  की

 खरीदारी  के  बारे  में  कोई  कठिनाई  न्हीं  हुई  हैं  लेकिन  गेहूं  अर  जौ  स्टाक  सामान्यतया
 बहुत  ही

 घुला  हुआ  wiz
 दूषित  होता  हें  ate  निगम  ऐसे  स्टाक  की  खरीदारी

 नहीं  करता  ह  ।

 आरम्भ में  निगम ने  62  केन्द्रों पर  खरीदारी शुरू  की  थी  ले  क्रीन  वह  घटकर  14
 केन्द्रों

 सक  रह  गयी  क्योंकि  अन्य  48
 केन्द्रों  पर  श्रीमद  बहुत

 ही
 कम

 थी  ।

 यह  विचार  करते  हुए  कि  निगम  केवल
 1967

 के  अन्त  में  मंडी  में  खरीदारी

 बरमे  लगा  था  यह  समय  वस्तुत
 :

 रबी  के  मौसम  की  समाप्ति  के  समय  होता  इस

 को  नहीं  कहा  जा  सकता  हैँ
 ।

 किसानों को  फसल  ऋण

 *761.  शी  मिठाई
 ज०  पटेल  :

 शो  रा०  धन  विद्यालयों  :

 क्या  छाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  कोयम्बटूर  में  बैंको ंके  जरिये  किसानों
 को  फसल  की  योजना

 अध्ययन  किया
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 क  काणा  अम

 यदि  तो  क्या  इस  योजना  को  प्रोर्प्ताइन  देते  में  उपयोगी  पाया  गया  हैं  कौर

 (7)  क्या  समूचे  देश  में  किसानों  के  हित  के
 लिये  मध्य  प्रदेश  तथा  भारत  में  अन्यतः  इस

 प्रकार की  योजना  लागू  करने  का  विचार  है
 |

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एस०

 :  ate  कोयम्बटूर  सहित  मद्रास  राज्य  के  सभी  जिलों  की  सटकारी

 संस्थानों ने  काश्तकारों  को  ऋण  सुलभ  करने  के  लिए  शल  ऋण  प्रणाली  अपनायी है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने

 कोयम्बटूर  में  वित्त  देने  की  इस  प्रणाली  के  कार्यकरण  का  कोई  विशेष  झध्ययत  नहीं  किया  हैं  ।

 श्राम  अनुभव  यह  है  कि  फसल  ऋण  उत्पादन  के  उद्देश्य  वाली  वित्त  प्रणाली  होने  के

 किसानों  की  आवश्यकताओं के  अनुकूल  है
 ।

 फ्ल  ऋण प्रणाली  सभी  राज्यों  को  में  लाभू  की  गई = Mae

 उधथरकों पर राज पर  राज  सहायता

 *  762.  भो  मोहन  स्वरूप  :  क्या  खाद्य  तथा  wha  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  तैयार  किये  जाने  वाले  उर्वरकों  प्र
 दी

 जाने  वाली  राज  सहायता  का  ब्रिज

 भाग  सरकार  ने  कृषि  मूल्य  आयोग  की  सिफारिश  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  पहने  से  ही  हटा  दिया हे  ;

 क्या  सरकार  को  पता  ह  कि  विधमान  परिस्थितियों  में  सबने  कृषि  कार्यक्रम  सम्बन्धी

 एक  शिकारी  दल  ने  यह  सुझाव  दिया  हैं  कि  उर्वरकों  पर  राज  सहायता  जारी  रखी  जाये  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हे
 ?

 सामुदायिक  fate  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (et  झन्ना साहिब

 :
 देश  में  तेयार  किये  जाने  वाले  उर्वरकों  पर  1966-67 की  अवधि में  अवमूल्यन  के

 कारण  श्रायात हुई  कच्ची  सामग्री के  मूल्य  बढ़  जाने के
 प्रस्ताव

 को  दूर  करने  हेतू
 जो

 राज

 सहायता दी  जा  रही  थी  उसे  1-4--  91.0  से  हटा  दिया  गया  था  |

 हाल  ही  में  हुये  प्रपोजल  झन  इन्टेन्सिव  ऐग्रीकल्चरल  प्रोग्रामਂ  के  केन्द्रीय  सम्मेलन

 में  एक  ऐसा  प्रस्ताव  रखा
 मया  था  परन्तु  कार्यकारी  दल  या

 सम्मेलन  द्वारा  ऐसी  कोई  सिफ़ारिशी

 नहीं की  गई  थी
 ।

 उर्वरकों  पर  राज  सहायता  देने का  कोई  प्रस्ताव  सरकार के
 ब्रिचाराघीन  नहीं है

 गोदी  कर्मचारियों हारा  हड़ताल  की  घमकी

 शो  ताय नार :
 *
 763.  भी  पी०  रामती

 भरी  रसानी  :  अभिमति  सुशीला  गोपालन  :

 कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  गोदी  कर्मचारियों के  10  1968 के  ्

 समय  भी  अनिश्चित  काल  के  लिये  हड़ताल  करने  के  निर्णय की  are  दिलाया  गया
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 यदि  तो  उनकी  मांगें  क्या  हैं  शौर

 (7)

 इस विवाद कों ह था पुनर्वास मंत्री  करे

 े

 से  सरकार  7 Eq] ret  कारी

 ी  ?

 तथा  पुनर्वास  मंत्री
 :  (  )

 हैंडबाल  का  इस  प्रकार  का  नोटिस  केवल
 शोवा  पतन

 के  गोरी  शरिक
 के  दी

 हार  सभी
 से  बर  ।

 (@)  मांग
 विमानों

 ौर
 गोदी

 श्रमिक  बोड़  के  कम  चारियों  को  1965-66  wt
 1966-67  का  बोनस  देने  के  बारे  में  है  ।

 f
 )  गंग मतों

 का
 विवाद

 arate & fra at fear war & | के  लिये  भेज  दिया  गया  है  ।  अन्य  श्रमिकों  से

 सम्बन्धित विवाद  विचाराधीन  हे  ।

 टेक्स मेंको  बल्गारिया

 64.  थो  भगवान  दास  थ्री  बी ०  ष्ब।्ण

 प्री  मुहम्मद  इस्माईल  थी  गणेशा  घोष

 क्या
 भ्रम

 तथा  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने  की  क्त  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  हे  कि  पश्चिम  बंगाल  में  बलधारिया ६...  के  बहुत  से
 चोरियों की  12  1968 से  जबरी  छुटटी  कर  दी  गई  हे  ;

 यदि  तो  कल  कितने  कर्मचारियों  की  जबरी  छट टी  की  गई  कौर  इसके  क्या

 कारण हैं  ;

 दस
 ् सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  हू

 ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री (  श्री  हाथी  :  गौर
 19-  2-68  से  लगभग '3,  500

 श्रमिकों  को  जबरी  छुट्टी  दी  गई  है  ।  प्रतिष्ठान  के  विभिन्न  श्ननुभागों
 में  श्रमिकों  द्वारा  धीमे  काम  करो

 की  तथाकथित  नीति  अपना  के  कारण  प्रबन्धकों  ने  जबरी  की  |

 पश्चिम  बंगाल  संरकार  का  श्रम  निदेशालय  इस  मामले  में  समझौते  की  कार्यवाही

 कर  रहा है  ।

 श्रसिचित  क्षेत्रों  में  उबारना  पर  राजसहायता

 *765  श्री  हिम्मत  सिक्का

 श्री  नंजा  गोबर

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मं  त्री  यह  बताने  की  क्षमा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  सरकारी  विशेषज्ञों  ने  श्रीजीत  क्षेत्रों  में  बेचे  गये  उर्वरकों  पर

 राज  सहायता  देने  तथा  इस  व्यय  को  उर्वरकों  की  कुल  बिक्री  पर
 एक

 उपकर  लगा  कर  पूरा  करन  का

 सुझाव  दिया  शर

 (@)  यदि  इसके  बारे
 में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया हू

 ?

 "904



 ि  | i  1890  लिखि  उत्तर
 See  धि

 सामुदायिक विकास  तथा  सहकार
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  ध्रप्ासाट्वि

 22  से  24  1968
 को  नई

 दिल्‍ली
 में  हुए  सघन  कृषि  कार्यक्रमों  सधी  की

 पर सोनल  सम्मेलन  में  श्रीजीत  क्षेत्रों  में  उर्वरकों  पर  राज  सहायता  देने  के  परे  में  विचार-विमर्श

 हुआ  किन्तु किंग  गप  या  सम्मेलन  ने  ऐसे  प्रस्ताव
 की  सिफारिश नहीं  की  ।

 भ्र सि चित  क्षेत्रों  में  बेचे  गए  उर्वरकों  पर  राज  सहायता  देने  के  सम्पन्न  में  सरकार  का  कोई

 प्रस्ताव नहीं  हू  ।

 हरियाणा  में  eq  cate  निर्वाचन

 *
 66.  शी  यशपाल  सिह  क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  हे  कि  मतदाताश्रों  के  रूप  में  सर्प  नाम  ast  कराने  के  लिये  हजारों

 व्यक्तियों  ने  हरियाणा  में  श्राप दन  पत्र  प्रस्तुत  किये  हैं  ;

 क्या  यह  सच  हू  कि  ये  मतदाता  हरियाणा  से  बाहर  रह  रहे  हैं  ;

 क्या यह
 भी  सच  है  कि  कुछ  राजनैतिक दल  उपस्थित  व्यक्तियों  के  नामों को  मतदाता  सूची

 में  शामिल  कराने  में  दिलचस्पी  ले  रह ेहे  ताकि  मध्यावधि  निर्वाचन  के  समझ  उनके  मत  डलवाने  षा

 सके  ;  कौर

 यदि  at,  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है
 ?

 विधि  मंत्रो  (  श्री  गोविन्द  हां  ।

 ae  आयोग को  व्यक्तियों  ae  राजनैतिक  पार्टियों  से
 शिकायतें  मिली हैं

 जिनमें  उत्तर  प्रदेश  के  मेरठ  पंजाब  कौर  राजस्थान  के
 निवासियों

 को  हरियाणा  के

 सीमावर्ती  निर्वाचन-क्षेत्रों  की  निर्वाचन  नामावलियों  में  दर्ज  कराने  के  प्रयास  अभिकथित  हैं  |

 आयोग  ने  इस  विषय  में  निर्वाचन  रजिस्ट्रीकरण  अाफिसरों  को  यह  निदेश  देकर  समय  पर

 कार्यवाही  की  ह  उन  सभी  निर्वाचन  क्षेत्रों  जिनमें  नामों  के  सम्मिलित  किए  जाने  के  लिए  बहुत

 बड़ी  संख्या  में  दावे  प्राप्त  हुए  तत्काल  हर  दावे  की  जांच  की  ऐसा  किया गया  है  कौर  सभी

 शूठे  दावे  खारिज  कर  दिए  गए  हैं
 ।

 भारतीय  कृषि  का  भाइयों  weer

 शी  दी०  चे  फार्मा

 श्री वही  शंकर

 tt  दा शि भूषण  बाजपेयी  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  भारतीय कृषि  के  aenrarcor  की  आवश्यकता पर  विचार किया  गया  है

 यदि  तो  उसका  कया  निष्कर्ष  निर्मला  कौर

 इस
 मामलें  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने

 का  विचार है  ?
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 ,  सामुदायिक
 विकास  तथा  सहकार  संप्रदाय  में  मंत्री  (  थी  असासा हाथ

 एक  विवरण aw जिग्म े):  से  अपेक्षित  जाना
 नकारी  का  पना  दि दिक दिक  लग  के  पटल  पर  रख

 दिया  war

 विवरण

 फ्ुर्षि-उत्पादन  बढ़ाने  की  नयी  नीति  में  खेती  के  नये  तकनीकों  को  लाग  करना  शामिल  है  ।

 इसके  झ्रनुसार  किसानों  को  खेती  के  लिये  आवश्यक  सामान  दिया  जायेगा  कौर  उन्हे  पनेजमेंन्ट

 के  तरीके  बताये  जायंगे  ।  खेती  के  लिए  आवश्यक  सामान  देने  के  सम्बन्ध  में  यह  प्रयास  किया  जा  रहा  है

 कि  उनकी  मांग  को  बढ़ावा  दिया  जाय  ae  उनकी  पूरी  या  तो  देश  के  उत्पादन  से  या  wat  करक

 की  चूंकि  यह  देश  की  औद्योगिक  क्षमता  पर  निर्भर  करता  इसलिए  फोन  की  मशीनें

 रासायनिक  कीटनाशक  सिंचाई  उपकरण  शादी  तैयार  करने  के  लिए  पर्याप्त

 क्षमता  बनाने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।  जनन  कभी  देश  में  इनकी  क्षमता  कम  हो  जाती  ह  तब  उसे

 बढ़ाने  के  सभी  सम्भव  प्रयास  किये  जाते  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  यह  बताना  भी  उचित  होगा  कि

 निक  sorely की  सहायता  से  वैज्ञानिक  खेती  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  कृषि-उद्योग  निगमों

 की  स्थापना कर  रही  है  जिनका  उद्देश्य  कृषि-उद्योग  क्षेत्र  की  गति  विधियों को  बढ़ाना  होगा  ताकि

 कम  आमदनी वाले  किसान  भी  काम-उपकरण प्राप्त  कर  सरक  |

 राजस्थान  में  भूमि  कीं  नला सी

 *
 768.  डा०  wot  सिह  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 नया  सरकार  का  ध्यान  राजस्थान  नहर  क्षेत्र  में  भूमि
 नीलाम  करने

 की  नीति  के  fats  राजस्थान  में
 किसानों

 के  शभ्रान्दोलन  की  ae  दिलाया  गया
 a
 ह

 शौर

 यदि  तो
 सरकार

 ने  राजस्थान  सरकार  को  सलाह
 दी

 थी  कि

 कमी  की  बिक्री से  प्राप्त  धन  को  राजस्थान  नहर  परियोजना  के
 अग्रेतर  सुधार  तौर

 क्रियान्विति के  लिये  प्रयोग  किया  जाये  क्योंकि  यह  कार्य धन  की  कमी  के
 arr  काफी

 रुका  हुआ  हे
 ?

 (  afr

 ता भु वादिक  विकास  सभा  सहार
 mim

 भर भा साहिब  fee):  जी

 नहीं  ।  भी  यहं  मालूम  किया  गया  हे  कि  aries

 की  कुछ  तैयारी  की  गई  freq  राज्य सरकार
 ने  नीलाम

 को
 स्थगित  कर  दिया

 था

 जी
 नहीं

 ।
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 कककातुतल्‍यल्‍य

 न्यायालय फोन  रना

 *769,  शी  देवेन  aa:  am  विधि  मंत्री  यह  बताने  कपा  करेंगें  कि  :

 क्या  उनका
 ध्यान  3  1968  को

 हुए  पंजाब  wie  हरियाना  राज्यों

 के  वकीलों के  सम्मेलन  में  पास  किये
 गये  संकल्प  की  कौर  दिलाया गया  है  कि  जिनमें

 न्यायालय  फीस  समाप्त  करनें  की  मांग  की  गई  और

 यदि  तो  उस  दिशा में  सरकार  ने  कार्यवाही  की  ३  ?

 fate  मंत्रो  at  गोविन्द  मनन  शौर  :  इस  बाबत  जानकारी  गृहमंत्रालय  हारा

 संग्रहित  की  जा  रही  जितने  इत  wet  का  अन्तरण  स्वीकार  करलिया  है  ।

 राष्ट्रीय बचत  संगठन  में  गोलमाल

 *779,  थी  क्लास  फार्मा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  पापा  करेंगे मि  :

 क्या यह  संच  है  कि  केद्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  राष्ट्रीय  बचत  संगठन  में

 00,000  रुपय ेसे  अधिक  राशि  के  गोलमाल  के  एक  मामले  का  पता  लगाया

 तो  क्या इस  के  fat  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  चिक  कोई  कार्यवाही

 की गई

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 संसद-कार्य  तथा  संचार  विभाग में  राज्य  मंत्री  (  थी  |. ५ न्  गुजराल  ):  गोलमाल

 के  एक  मामले  एक  रिपोर्ट  मिली  हँ  और  उसे  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  छानबीन

 के  लिये  भेजा
 गया  ह  ।

 नन  गोलमाल  की  गई  wa  का  ठीक  ठीक  पता  नहीं

 लग  सका  |

 तथा  गोलमाल के  इस  मामले की  जांच  जा  रही  है  ।  राष्ट्रीय

 बचत  संगठन  के  एक  संगठनकर्ता  को  मुश्किल  कर  दिया  गया  है  भौर  वह  पुलिस

 are  गिरफ्तार  भी  किया
 जा

 चुका  इस  सम्बन्ध  में  ot  कार्यवाई  छानबीन  के

 प्रा  होने पर  ही  की  जायगी  ।

 ग्रामोद्योगों का  विकास

 निकू श्री  कृ०  मा०  कौशिक  :  क्या  खास  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 ग्रामोद्योगों
 के  विकास  के  लि  यें

 क्या  कार्यवाही  करनें
 का

 निचार
 ताकि  कमी

 पर

 पड़  रहे  अत्यधिक  भार
 को  कम  किया  सके  प्रामीण  को  स्थायी

 सके ?
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  एम
 ०

 एस०
 :  प्रा मों योगों

 के
 विकास

 के  जो कार्यवाही की  गई  है  उसका  प्रयोजन

 प्रामीण  क्षेत्रों  के  लोगों  की  आधिक  स्थिति  को  a  केवल  स्थिर  करना

 ही  बल्कि  se  सुधारना  भी  हैं  ।  ग्रामोद्योगों  ने  ata  लोगों  को  पूर्णकालिक
 रोजगार  सुलभ  किया  awe  खेती का  का  काम  नहीं  है  उस  समय  आंशिक
 रोजगार  भी  उपलब्ध  किया  ह  ।  इससे  उनकी  कमाने  की  क्षमता  में  वृद्धि  करने  में

 दायरा  मिली  ह  alc  ग्रामोद्योग  को  बढ़ावा देने  का  कार्य  समाजाधिक  विकास  के

 एक  भाग के  के  रूप  में  किया  जाना है
 ।  ग्रामोद्योग

 के  विकास  का  एक  परिणाम यह  भी

 है  कि  इससे  भूमि  पर  श्रत्ययिक  निर्भरता
 कम  होती

 श्रीलंका को  चायल  की  सप्लाई

 “772,
 श्री  कण०  प्र०  सिंह  देव

 :  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  श्री  लंका  सरकार  ने  चावल उधार  देने  का  भ्र गु रोध

 र

 ए
 यदि  तो  क्या  सरकार  चावल  उधार  प्  थ्

 a

 कितना  चावल  उधार  दिया  जायेगा  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहिब

 शिन्दे  )  (=)  से  श्री  का  सरकार  के  अनुरोध पर  सरकार  उन्हें

 टन  बर्मी  चावल  उधार  देने
 15  1968  को  रंगून  से  8483  टन

 चावल  लेकर  चले एक  जहाज  सें  कोलम्बो  में  चावल  उतारने  के
 लिये

 लिये  भान  गई

 बी
 ।  तथापि ,  बाद  में

 लंका  सरकार
 ने  सूचित  कि  जब  उन्हें  उधार  वाले  चावल  की

 प्रावश्यकता  नहीं  जहाज कों
 कोचीन  की  कौर  मोड़  दिया  गया

 खाद्यान्नों के  आयात  लक्ष्य  में  कटौती

 773.0  श्री  सीठालाल मीना  :

 श्री  क०  प्र०  fag  देव
 :

 aft  go  माठ  कौशिक  :

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 bas

 क्या  वर्ष  1968  र्म  75  लाख  मीट्रिक  टन  खाद्यान्नों  का  श्रायात  करनें

 के
 .

 मूल  लक्ष्यों को  सरकार ने  हाल  में  कम  कर
 दिया

 हे
 ;

 यदि  तो  कितना  कम  किया है  कौर  किन  कारणों
 से  ae  लक्ष्य  कम  कियाः

 गया हे  ;

 इसके  परिणामस्वरूप  कितनी
 बचत  होने  की

 सम्भावना
 हू

 ?
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 सिटी

 सामुदायिक  तथा  सुधार
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ware  fae

 नहीं  ॥

 are  :  प्रश्न  नहीं  उठत े।

 Telephone  facilities  in  Rural  लै  reas

 Shri  Onkar  Lal  Bohra  :  Will  the  Minister  of  be  pleased
 to

 state
 i

 (a)  the  totalexveniiture  being  inzirre  1  onthe  manufacture  of  articles  being  utilise  Lin

 providing  means  of  111.0  the  country  aid  the  extent  to  which  the  reqaiire  nents
 thereof  are  met  especially  in  regard  to  teleponss;  and

 (b)  the  difficulties  coming  in  the  way  of  expansion  of  telephone  service  in  the  rural
 areas  and  the  steps  proposed  to  be  taken  to  remove  them  ?

 and The  Mintster  of  State  {an  the  Deosirtments  of  Parliamentary  Affaires
 Commuinisations  (Shri  [.  K.  Gujral)  :  (a)  The  value  of  articles  supplied  by  the  state
 owned  factories  and  P  &  T  Workshops  during  1955-67  to  the  Dzapartment  for  setting  up

 means
 of  communication  in  the  country  is  as  below:—

 (In  crores
 5

 Indian  Telephone  Industries  Ltd,  15°53
 Hindustan  Cables  Ltd.  7  20
 Hindustan  Teleprinters  Ltd.  ह  I.5I
 P  &  T  Workshops  3°55

 a
 TOTAL  29°59

 Ee  a  — ——ae  अ  बयान  नवार  व  क

 The  value  of  other  materials  produced  indigenously  and  purchased  by  the  ‘CCTS  in  the
 Department  is  about  Rs.  25.0  crores.  Aso  31-3-67  there  were  atotalof  9°34  lakh  telephones
 inthe  country.  The  number  of  applications  pending  as  on  31-3-67  for  telephones  was  about
 3.89  lakhs.

 (0)  The  main  problem  faced  by  the  Department  in  the  éxpansion  of  telephon:  services

 materials.
 including  services  in  rural  areas  haz  been  the  paucity  of  resources,  both  in  money  and  in

 The  Departments  doing  its  9551  (3  ¢x33.14  services  within  che  available  resources.
 However,  with  a  view  to  developing  cefecommuncation  services  in  rural  areas  the  Government
 have  laid  down  a  policy  of  providing  Public  Call  Offices  even  on  1033  basis.

 उत्तर
 प्रदेश

 में  डाक  त्या  तार  लाइन्स  स्टाफ  हारा

 “775,  भी  मुहम्मद  इमाम :  क्या  संसार  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  का  उतर  प्रदेश  में  डाक  तथा  तार  विभाग

 लाइन्स स्टाफ  के  1  1968
 से  श्रनिष्चित काल  के  लिये  हड़ताल  करने

 के
 लिये  fats कीः

 (a)  यदि  तो  उनकी  मांगे  क्या  हैं  ,  ak

 इस  विवाद  को  हल  करने  के  लिये  सरकार ने  कार्यवाही  की  हूं
 ?

 909:



 Written  Answers
 Chaitra

 1,  1890  (Saka)

 सं  सव-कार्यों  तथा
 संचार  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  Tome
 गुजराल  ):  जी  नहीं

 वास्तव
 में

 1  1968
 को  कोई  हड़ताल  तई  नही ं।

 शौर  प्रश्न हीं  नहीं  उठते

 फर्मो
 को

 कालो  सुची  में  जाना

 *776.
 aq  क्या  खाद  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सचिवों  तथा  मंत्रियो ंके
 समक्ष  फर्मों  कों  काली  सूची  में  रखने ले

 सम्बन्धित  तथ्य  प्रस्तुत  करना  विभिन्‍न  विभागों  से  सम्बन्धित  सकता  अधिकारियों

 काम
 >
 ट

 यदि  तो  खाद्य  विभाग  के  सततता  अधिकारी  द्वारा  1962-63  में  अशीचन्द

 प्यारेलाल  ५! ह  की फर्मों  को  काली  सूची  में  रखे  जाने  की  सूचना  महानिदेशक  तथा

 aq  उच्च  अधिकारियों  के  नदीजाने  के  क्या  कारण  थे  ;

 क्या  उस  सकता  अधिकारी  द्वारा  ऐसा  न  जाने  के  कारण  उसके

 विरूद्ध  सरकार  ने  श्री  तक  कोई  कार्यवाही  की

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हे ं?

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  (  थो  were

 fare  जी  नहों  |

 से  )  प्र  ver  wr
 1.0  नहीं  उठते

 |

 चीनी का  उत्पादन

 777.  of  प्रेम  चन्द  वर्मा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यंह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सम्भावना  है  चालू  मौसम  में  चीनी  का  उत्पादन  देश  न्

 सामान्य  खपत  से  कम  होगा  ;  श्र

 यदि  तो  इस
 कसे  पूरा  किया  जायेगा

 ।

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  (ait  )

 के  दौरान :  दौर  1967-68  के  चालू  मौसम

 का  उत्पादन  22  लाख  मीटरी  टन  के  खास  पास  होने  की  सम्भावना ei  ag

 देश की  श्राम  खपत  से  कम  है
 लेकिन  चालू  दरों

 पर
 शेव  महीनों  की  निकासी

 के
 लिये

 पर्याप्त  होंगी  ।
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 =

 बिहार  में  तथा
 rare

 के
 feet

 में  पैक  करने  वाली  कम्पनियां

 4576.  थी  बे०  कृ०  वासचौघरी  :
 क्या  साथ  तथा  कृषि  मंत्री  29  1968 के

 अतारांकित  प्रश्न  संध्या  2161 के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  बताने  कृपा  करेंगे

 किः

 बिहार में  खाद्य  तथा  चार  को  डिब्बों  में  पैक  करने
 वाली  कम्पनियों  के  नाम

 क्या  हं  श्र  वे  कहां-कहां  1965,  1966  ग्रोवर  1967  में  प्रत्येक  कम्पनी  की

 कितने  मूल्य  की  बिक्री  हुई  ate

 उक्त  म्रवधि  में  उन
 कम्पनियों

 के
 नाम  क्या  जिनके  विरूद्ध  दांडिक

 वाही  की  गई  है  ?

 तथा  सामुवाधिकविकास तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री

 खन्ना  साहिब
 :  (a)

 पर  रख  जाएगी

 :
 सुचना

 कलित  की

 जा  रही  है  सनौर  सदन के
 पटल

 नेपाल  एण्ड  स्टोल  लिमिटेड

 4577,  शी  स्वतंत्र सिह  कोठारी :  क्या  इस  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  at

 कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  नेशनल  ata  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  wk

 crrsrTat उसी  क्षेत्र  में  करना  अन्य  कारखाने  जिनमें  लगभग  3,000  पास  alc  ।  काम  करते

 इस  वर्ष  बन्द हो  गई  हैं  ;

 यदि  तो  उनकी  क्या  कठिनाइयां  atk

 सरकार  द्वारा  इन  कम्पनियों  की  सहायता  के  लिये  -

 वाही  की  गई  है  कि  जिससे  कि  ये  कम्पनियां  शीघ्रातिशीघ्र  फिर  खुल

 श्रम  तथा पुनर्वास  मंत्री  (  श्री  हाथी  )  :  से
 सुचना  राज्य  सरकार  से

 मंगवाई  गई  ga  सभा  की  मेज  पर  रख  जायेगी ।

 खानों में  दुर्घटनायें

 4578.
 श्री  बाबूराव पटेल  :  कया  श्री  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 1947 केਂ  पश्चात्‌  अब  तक  खानों में  राज्यवार  कितनी  दुर्घटनायें

 हुई  कुल  sat  व्यक्ति  मारे गये  कौर  घायल

 प्रत्येक  विस्फोट  के  कारण  क्या थे  ;

 911
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 ऐसे  विस्फोटो ंके  कारण  कितनी  ‘aft  रुपयों
 में  ;  .

 मृत  घायल  ge  व्यक्तियों  के  मामल ेमें  उत्तरजीवियों को  कितना

 UT  fear  गया  att

 भविष्य में  ऐसी  घटनाओं को  tier के  लिये  सरकार  द्वारा  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 अम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  (  श्री
 :  (@)

 :
 एक  विवरण  संलग्न  जिसमें

 अगस्त  1947
 से  हुई  खान  दुर्घटनाओं  अर्थात  ऐसी  नाटक  दुर्घटनाओं  का  ब्यौरा  दिया

 गया  जिनमें  10
 at  अधिक  व्यक्तियों  की  मृत्यु हुई  है

 ।
 इन  दुर्घटनाओं के  कारण

 भी  दिये गये  हैं  ।  (  पुस्तकालय में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  530/68]।

 मालूम  नहीं  ।

 (7)  कलाकार  प्रतिकार  अधिनियम  1923
 के  mote  मृत्यु  की  सूरत  में  दी

 जानें  वाली  ि मग्रावज़ की ्य की  न्यूनतम  राशि  1,000  रुपये  wie  अधिकतम  10,000

 रुपये  तथा  स्थायी  पूर्ण  विकलांगता  दशा
 में  मुआवजे  की  न्यूनतम  राशि  1,400  स०

 ate  अधिकतम  राशि  रुपये  मुआवजे की  यह  राशि  श्रमिक  की  मासिक  मजदूरी

 पर  निर्भर  करती है  ।

 इस  के  हल  के  लिये  हर  सम्भव  उपाय  किये  जा  रहे  हे--खान

 प्रीमियम  और  उसके  अधीन  बनाए  गए  नियमों  एवं  विनियमों  के  सुरक्षा  उपबन्धों

 की  बेहतर  प्रबन्धकों  और  श्रमिकों में  सुरक्षा  चेतना
 का  प्रसार  श्रमिकों

 की  शिक्षा  are  इत्यादि  ।

 Post  Office  Savings  Bank  Accounts

 4579.  Shri  Nihal  Singh:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  persons  who  are  operating  their  Savings  Bank  Accounts  in  the  Post

 Offices  in  the  Country  at  present;

 (b)  the  number  of  persons  who  have  purchased  ro  or  15  years  National  Defence:
 Certificates,so  far;  an

 (c)  the  names  of  Banks  with  which  this  amount  has  been  deposited  and  the  rate  of
 interest  charged  from  them

 The  Minister  of  State  in  the  Department  of  Parliamentary  Affairs  and
 Communications  (Shri  I.  K.  Gujral)  :  (a)  On  31-3-1967  the  number  of  Post  Office

 Savings  Bankaccounts  stood  at  1,51,85,604  (excluding  Cumulative  time  Deposit  Accounts.
 whose  figure  stood  at  36,31,035).

 (b)  There  are  no  10  year  or  15  year  National  Defence  Certificates.  12  Year  National
 Defence  Certifiates  are,  however,  on  sale.  The  total  number  of  such  certificates  sold.
 till  the  end  of  March,  1967  was  1,52,92,155.

 (c)  The  money  in  deposit  in  Post  Office  Savings  Bankand  that  realised  from  the  sale  of

 Post  Offices.
 certificates  forms  part  of  cash  balance  of  the  Govt.  of  India.  No  investment  is  made  by  the
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 लिखित  उत्तर 1

 सटी

 Flour
 5६11  थि

 state:
 4580.  Shri  Nihal  Singh:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to

 (a)  the  names  of  flour  mills  in  the  country  with  the  names  of  places  where  they  are
 located;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  55  percent  maidais  prepared  in  the  Annapurna  Flour  Mills,
 Varanasi  (Uttar  Pradesh)  against  the  orders  of  Government  to  prepare  maida  to  the  extent of
 only  40  per  cent;

 .  (c)  whether  similar  complaints.  have  been  received  by  Government  in  respect  of  other
 flour  mills  also  and  if  80;  the  action  taken  by  Government  against  those  mills;  and

 (d)  the  monthly  quota  of  wheat  given  to  these  flour  mills  for  the  purpose  of  producing  into
 atia,  suji  and  maida

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  De-

 velopment  and  Cooperation  (Shri  Annashib  Shinde)  (2)  A  Statement  is  attached.

 (Placed
 in  Library  See  No.  LT-531/68]

 (b)  No,  Sir.

 (c)  A  complaint  about  milling  fines  in  excess  of  permitted  limit  has  been  received  tn

 respect  of  one  mill  and  action  against  the  mill  is  under  consideration.

 (d)  The  basic  monthly  quota  of  the  mill  is  1650  tonnes  but  allotment  is  much  less  and
 varies  from  month  to  month  depending  on

 availability
 of  wheat  with  Government.

 Telegraph  Offices  in  M.P.

 4581.  Shr.  Hukam  Chand  Kachwai:  Willthe  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  number  of  Telegraph  Offices  opened  in  Madhya  Pradesh,  District-wise,  during
 the  year  1966-67;  and

 (b)  the  number  of  Telegraph  Offices  proposed  to  be  opened  दा  Madhya  Pradesh,  district-
 wise,  during  the  years  1968  and  1969  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Departments  of  parliamentary
 A  fiairs  and  Com-

 munications  (Shri  I.  K.  Gujral):  (a)  and  (b)  The  information  is  furnished  in  the  attached
 statement.  [Placed  in  Library  See  No.  LT-532/68]

 मिली  का  निर्यात

 4582.  श्री  बाबूराव पटेल  :
 क्यां  खाद्य तया  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 कि

 पिछले  तीन  वर्षों  में  मछली  का  कितना  निर्वात  किया  गया  तथा  सरकार  ने

 नीति  विदेशी  मुद्रा  कमाई ;

 क्या यह सच  है  कि
 मछली  पकड़ने  की  पुरानी  किस्म

 की
 नावों  तथा

 उपकरणों #७
 ह  भारतीय के  कारण  हिन्द  महासागर  में  पकड़ो  जाने  वाली

 कुल  मछलियों

 केवल  20  प्रतिशत  पकड़  सके  हैं  ;

 कया  यह  भी  सच  हैँ  कि  1966 में  मैसूर  राज्य  में  पकड़ी गई  86,000 टन

 मछलियों
 में

 परिरक्षण  की  व्यवस्था  न  होने  के  कारण  25,000  टन
 से

 अधिक

 मछलियों  की
 खाद  बनाई

 913



 _  Written
 ADswets  Chaitra  1,  1890  (Saka)

 (7)  प्रत्येक  शस्य  में  मछलियों  के  रक्षित
 रखने  के  लिये  कितने  शीतागार  तथा

 शीघ्र  जमाने  वाले  da  ak

 मछली  पक  ने  के  तरीकों  को
 सुधारने  के  लिये  किस  प्रकार  का  सहयोग

 लिया गया  है  कौर  किन-किन  देशो ंसे  तथा
 माल  पे  कौर

 कारबार
 में  विदेशी  सहयोग

 कितना है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 भ्रन्नासाहिब

 fara  )  :  i965,  1966  war  1967  के  दौरान  मछली  का

 कुल  निर्यात  तथा  कमाई  गई  विदेशी
 मुद्रा  का  निम्न  प्रकार है

 1965,  1966
 तथा

 1967  (  नवम्बर  मछली का  कुल  निर्यात  तथा

 कमी  गई  बिदेशी  मुद्रा

 वि  ना

 aw
 मूल्य  में

 1965  50,131 1,46,  कप  pared  6,46,33,442

 1966  1,83,69,6  45  13,12,45,197

 1967  18,68,  48,78  16,90,42,247

 +
 प्रथम  ग्यारह  महीनों  के श्रॉकड़े  प्रदर्शित  ह  a

 (a)  वर्ष  1966  में  भारतीय  मोरों  द्वारा  हिन्द  महासागर  में  पकड़ी  जाने

 वाली  समुद्री  मछली  8.90  लाख  मेट्रिक  टन  जो  कि  fae  महासागर  में

 1966  में
 विश्व  द्वारा  पकड़ी  जाने  वाली  कुल  22  लाख  मेट्रिक  टन

 का  लगभग  40  प्रतिशत हूं

 मैसूर  में  1966 में  पकड़ी  मत्स्य  105630
 मेट्रिक  टन  था  (65,630

 मैट्रिक टन  सामुद्रिक  तथा
 40,000  मैट्रिक

 टम
 मछली  पकड़ी  गई  ।  मछली

 की  उस  मात्रा  की  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  जो  खाद्य  केरूप  में  प्रयोग  होती

 यह  जानकारी  इकट्ठी  की  रही  है  सभा  पटल  पर
 रख

 दी
 जायेंगी

 एक  जिसमें  शीतागार  फार्नी  भण्डार  तथा  शीघ्र  जमाने  वाले
 संयंत्रों

 का

 वार  वितरण  दर्शाया  गया  म
 रखा  गया

 ।
 देखिये

 संख्या  एल०  शाह
 533/68]

 ~

 (=)  कारबार  में  इण्डो-नार्वे  प्रोजेक्ट  तक

 की  स्थापना  की  जा  रही  हे
 शर  इसमें एक  श्राइस-कम-फ्रीज़िग॒  एक  आधुनिक

 समुद्री  ए  क  सं सर्पिका  तथा  एक  मात्स्यकीय  बन्दरगाह  की  स्थापना  करना  शामिल

 इस  उद्देश्य  के  लिये  1  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  हेतु  ara  fart  एजेंसी  द्वारा  सामग्री
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 1968

 निधि

 तथा  उपकरण  प्राप्त  हो  ae  इस  उद्देश्  के
 लिये  1965-66

 तक
 प्राप्त

 हुई  सामग्री

 तथा  उपकरणों का  मूल्य  लगभग  6  लाख  रूपये
 होता

 कारबार  में  नावं  जीवन

 प्रोजेक्ट  के  लिये  मूल्य  की  सहायता  प्राप्त  हुई  तथा  इस  परियोजना  पर

 मसूर
 सरकार  द्वारा  कितना  व्यय  कियां  दोनों

 के
 बारे  में

 जानकारी  इक्ट्ठी  की

 जा  रही  है  कौर  मिलते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 टेलीफोन  कनेक्शन

 4583.  श्री  बाबूराव पटेल  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 967  के भ्रन्त तक तक  राज्यवार  कितने  कितने  व्यक्तियो ंने  नये  टेलीफोन

 कनैक्शन  प्राप्त  करने  के  लिये  wat  नम  दर्ज  करवाये

 आगामी  बारह  महीनों  में  विभाग  राज्यवार  कितने-कितने  कनेक्शन

 mtx fat  जाने  की  संभावना

 देश  में  टली फोनों की  लगातार  बढ़ती  माँग की  पूर्ति  करने के  लिये  सरकार  द्वारा

 कायेंवाही  की
 गई  है

 ?

 संसद्‌-कार्य तथा संचार विभाग तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  Fo  गुजराल ):

 .  mame  सूचना  wade  में  दी  गई  है
 ?

 में  रखा  गयी ।  देखिये

 संख्या  एल०  टी ०  534/68]  |

 उपलब्ध  सीमित  साधनों  के  द्वारा  मौजूदा  एक्सचेंजों  का  विस्तार  करके

 नई  की  स्थापना  करके  मांग  पूरी  करने  के  लियें  कदम  उठाये  जा  रहे

 आशा है  कि  31  1971  को  समाप्त  होने  वाली  पाँच  वर्ष  की  अवधि  के  दौरान

 6.  5  लाख  टे लो फोनों  की  व्यवस्था  कर  दी  जायगी ।

 टेलीफोन  उपकरण

 4584,
 श्री  बाबूराव  पटेल

 :
 कया  संघार  मंत्री  यह  बता नेकी  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  हे  कि  तारों  तथा  wast  का  देश  में  उत्पादन  होने के

 बावज़ूद  सप्लाई कम  AK

 यदि  तो  इसमाँग  को  पूरा  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा

 वाही की  गई

 संसव्‌-कार्ये तथा संचार तथा  संचार  विभाग में  राज्य  मंत्री  |: हूँ  जी  हाँ
 |

 भारतीय (1)  टेलीफोन  उद्योग  बंगलौर  शर  हिन्दुस्तान

 टेली प्रिट र्स  मद्रास  में  उपस्कर  के  उत्पादन  में  विस्तार  के  अतिरिक्त  लम्बी  दूरी  के

 पारेषण  उपस्कर  के  निर्माण  के  लिये  एक  अन्य  कारखाने  की  स्थापना  का  प्रस्ताव

 विचाराधीन है  ।

 (ii)  विभाग  के  बम्बई  टेलीफोन  कारखाने  को  बम्बई  स्थित  देवनार  में  नई
 इमारतों

 में

 स्थानान्तरित  किया  जा  रहा  जहाँ  करचल  एक्सचेंज  के  उत्पादन  में

 बृद्धि  की  जायेगी
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 (iii)  रूप नारायणपुर  स्थित  मौजूदा  हिन्दुस्तान  eave  लिमिटेड  की  क्षमता  में

 विस्तार  के  अतिरिक्त  हैदराबाद  में  एक  अन्य  क्रैडल  कारखाने  की  स्थापना
 की  योजना  बनाई  गई  हे  ।

 am  विधियों  का  लाग  करना

 4585,
 श्री  बा  जू राव  पटेल  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नियोजकों तथा  कमंचारियों  के  लिये  अनुशासन  संहिता  लागू  करने  के  लिये  सरकार

 क्या  कायेवाही की  है  ;

 सरकार  ने
 किन-किन

 राज्यों  की  श्रम  विधियों  को  पूरी  तरह  लागू  करने  तथा  श्रमिकों
 को

 उनकी  बकाया  राशियों  का  तुरन्त  भुगतान  कराने  की  मंत्रणा दी  है  कौर  इस  सम्बन्ध  में  उन  र  पों

 की  क्या  प्रतिक्रिया रही  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  (  श्री  हाथी )  राज्य  सरकारों को  यह  सद  दी  गई  किवे

 नियोजकों  aire  श्रमिकों  द्वारा  अ्रनुशासन  संहिता  का  पालन  नि  के  लिये  गप  ।  झपने  राज्यों  में

 क्रियान्वित मशीनरी  को  सुदूर  बनायें

 लगभग  सभी  राज्य  सरकारों  ने  सुचित  किया  है
 कि

 वे  श्रम  कानूनों की  क्रि  अन्विति

 कौर  श्रमिकों  के  वैध  देय  रकम  की  शीघ्र  wart  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्रियान्विति  मशीनरी को

 सुदूर  वना
 ने  के

 लिए  ala  क  कर  है  ।  इस  मामले  पर  19  नल  1968

 क  होनें  वाले  श्रम  मंत्री  के  अगामी  शअ्धिवेशन में  भी  विचार  विमर्श  किये  जाने

 का  विचार है  ।

 मछली  उद्योग  का  विकास

 4586  श्री  जी०  एस०  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  बड़े  पैमाने  पर  मछली  पालन  योजनाओं  के  विकास  के  लिए  ऋण  देने  के  हेतु  भारत

 के  रिज  बैंक  को  हिदायतें  जारी  करने  का  सरकार  का  विचार  है

 मछली-पालन सहकारी  समितियों  के  विकास  के  लिए  प्रभावी  प्रोत्साहन  देने  का

 भी  सरकार  का  विचार  है
 ?

 सामुदायिक विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  श्रन्नासाहिब

 दिन्दे): ( ( (*)  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  कार्य  के  विकास  के  लिए  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  देने  के

 प्रश्न  पर  पुरा  ध्यान  दिया  जा  रहां  है  |  इंडस्ट्रियल  डिवलपमेंट  बैंक  साफ  इंडिया  आस्थगित  अदायगी

 श्रीधर  पर  देशीय  मशीनरी  की  बिक्री  पर  धन  लगाने  के  लिए  एक  डिस्काउन्टिंग  स्कीम ला  रहा

 है  ।  इस  योजना  के  अन्तर्गत  गत  ज  सुविधाओं  को  उदार  किया  गया  था  कौर  देश  में  बने  फिशिंग

 ट्वालरों की  खरीद  के  लिए  सुविधायें उपलब्ध  हू

 मेकेनाइज्ड  ऋण-एवं  प्राय  प्राकार  पर  यंत्री कृत नौकाओं  की  सप्लाई  के

 लिए  शर  मछली-पालन  के  लिए  अन्तर्देशीय  जल  को  पट्टें  पर  देने  में  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  उम्मीदवारों

 के  में  राज्यों  हारा  मछली-पालन सहकारी  समितियों को  प्राथमिकता  दी  जाती  एग्रीकल्चरल

 रिफाइनरी  कारपोरेशन  ने  बड़े  पैमाने  की  मात्स्यकी  परियोजनाओं  हेतु  कुछ  मछली-पालन  सहकारी
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 के  लिए  सहायता  बढ़ा  दी  है  शरीर  श्रव्य  सहकारी  समिति  के  पत्तनों  घर  विचार  किया

 at  \

 विशाखापत्तनम में  मछली पालन  परियोजना

 4587.  श्री  जी०  एस०  शेट्टी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  आरस  प्रदेश  में  विशाखापत्तनम  के  उत्तर  में  बड़ी  माता  में

 मछलियां

 पालने  के  साधन  उपलब्ध  हूं  ;

 यदि  तो  क्या  सर्वाधिक  वरीयता  के  झ्राधार  पर  गोदावरी  नदी  के  दक्षिण  भाग

 पुलिकर  झील  तक  मछलियां  पालने  के  साधनों  के  बारे  मे  सर्वेक्षण  करने  का  सरकार  विचार

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  (  श्री  श्रन्नासाहिब

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  केन्द्र  द्वारा  किये  गये  सर्वेक्षणों  से  पता  चला  है  कि

 विशाखापत्तनम  के  उत्तर  मं  मछली  पालने  के  सं  साधन  उपलब्ध
 हे  ।

 गोदावरी  नदी  के  दक्षिण  भाग  से  पुलिकाट  झील  तक  मीन  क्षेत्रों  के  सर्वेक्षण  शर

 करने  का  एक  कार्यक्रम  मौजूद  है  ।  गहरे  समुद्र  ने  मछली  पकड़ने  के  केन्द्र  के  बेड़े  का  उचित

 विस्तार होते  ही  इसे  शरू  कर  दियाਂ  जायेगा  ।

 Letter  Box  facilities  in  Trains  running  between  Bhind  and  Gwalior  Stations

 4588.  Shri  Kushwah

 Shri  Ram  Avtar  Sharma

 Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  facility  of  letter  box  has  beea  provided  in  the  trains  ruaning  between

 Bhind  and  Gwalior  statioas  on  the  Central  Railway;  and

 (9)  if  not,  when  this  facility  is  likely  to  be  provided  for  the  coavenience  of  public?

 The  Minister  of  State  in  the  Departments  of  Parliamentary  Affairs  and

 Communications  (Shri  K.  Gujral):  (a)  No

 (b)  As  the  Travelling  Mail  Peon  working  in  trains  657/658  C.R.  travels  in  third  class

 compartment  of  a  bogie  which  is  not  earmarked  for  use  every  day,  nolztter  box  is  |providedin
 yublic the  train  However,  he  accepts  late  fee  prepaid  articles  when  handed  over  by  the

 महाकाली  कोयला  खानें

 4589.  श्री ह् ०  सा०  कौशिक  :  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  महाराष्ट्र  के  चन्दा  जिले  में  महाकाली  कोयला  खान

 दिवाला निकल  गया  है

 नियोजकों से  भविष्य  निधि  की  कितनी  राशि  बकाया  है
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 रसिकों  हे  वसूल  की  गई  भविष्य  निधि  को  कितनी  राशि  दिवाला  निकलने  की  तिथि

 तक  भविष्य  निधि  आयुक्त  के  पास  जमा  नहीं  की  गई  ;  और

 (4)  श्रमिकों  को  हुई  इस  हानि  के  लिये  कौन  जिम्मेदार  है
 ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री (  श्री  हाथी  )

 3,31,394.  42  रु  कमेंचारियों का  ।

 65,697.  21  रु०  का  ।

 भविष्य  निधि  की  बकाया  रकम  के  लिए  एक  दावा  परिसमापक  के  पास  जज-करा  fear

 गया  श्रमिकों  को  कोई  नुकसान  नहीं  यद्यपि  नियोजक  ने  बकाया  रकम  को  जमा  नहीं

 किया
 है

 क्योंकि  श्रमिकों को  पुरी  वापसी  नियोजक  दोंनों  के  अंशदान  तथा  उन

 पर  कोयला  खान  भविष्य  निधि  योजना  के  भ्रन्तगंत  स्थापित  विशेष  झ्रारक्षित  निधि  में  से  की

 जायेगी ।

 मूंगफली  की  फसल  तथा  तेल  को  बढ़ाना

 4591  ait  जी०  एस०  शेट्टी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मूंगफली  की  फसल  तथा  तेल  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  से  सम्बन्धित  विशेषज्ञ  समिति

 के  सदस्य  कौन-कौन हैं  ;

 क्या  इस  समिति  को  एक  बठक  हाल  मे  हैदराबाद म  हुई  थी  ;

 यदि  तो  भारत  के  दक्षिणी  भागों  में  इस  फसल  की  उपज  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  मं  इस

 समिति  ने  क्या  प्रस्ताव  पेश  किये  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रन्नासाहिय शिन्दे  )

 इस  काम  के  लिए  कोई  विशेषज्ञ  समिति  नहीं  बनाई  गई  है  ।  फिर  भी  भारतीय  तिलहन
 विकास

 परिषद  है  जिसमे  तिलहन  फसलों  तथा  उसकी  उपज  की  देखभाल  करने  के  लिए  विभिन्न  दलों के

 निधि  शामिल  हू  ।
 भारतीय  तिलहन  विकास  परिषद्‌  के  सदस्यों  की  सूची  संलग्न

 है  में

 गई  देखिये  संख्या  एल  ate  535/68]  ।  परिषद्‌  पुनः  बनाई जा  रही  है  ।  नई  परिषद्‌ के

 सदस्यों  के  सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  अन्तिम  रूप  से  निर्णय  किया  जाएगा  ।

 की  afm  बैठक  हैदराबाद  में  23-10-67 को  हुई  ।

 दक्षिण  राज्यों  से  सम्बन्धित  सिफारिशें

 1.  एक  सम्पूर्ण  सर्वेक्षण  किया  जाना  ।  इस  महामारी  को  उन्मूलित  करने  के  लिए

 भूमि  तथा  हवाई  भ्र भि यान  आयोजित  किए  जाने  चाहिए  ।  झान्ध्  प्रदेश
 पौर

 मद्रास  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  जहां  महामारी  प्रायः  होती है  इन  दोनों  राज्यों

 की  महामारी  नियंत्रित  करने  के  लिए  अभियान  उपायों  में  समन्वित  करना

 चाहिए ।  दक्षिण  राज्यों  यदि  उपलब्ध  हुए  तो  फ़िक्स  विंग  प्लेनों  के  स्थान

 पर  हेलिकॉप्टर दिए  जा  क्योंकि  इस  क्षेत्र  में  खजर  के  वृक्ष  होते  हैं  जो  रुकावट

 बनते
 ञ

 । ठ
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 3.  दक्षिणी  राज्यों  को  अभियान  आधार  पर  लीफ  माइनर  तथा  —_— —— thasa ~  के  मुकाबले  नियंत्रण

 उपाय  आयोजित करने  चाहिए  ।

 ,  मद्रास  में  चालू  पौद  रक्षा  के  उपायों  के  लिए  ऋण  पद्धति  को  अपनाने  की  सम्भाव्यता

 पर  श्रार्घ्  प्रदेश  झर  मैसुर  राज्य  विचार  कर  सकते  हें  ताकि  अ्रभियान चलाने  में

 समय  नष्ट  न  हो  ।

 श्राद्ध  प्रदेश  को  सन्‌  1970-71  के  अन्त तक  नागार्जुनसागर  परियोजना  क्षेत्र  में

 कम  से  कम  2  एकड़ में  मूंगफली  की  डबल  क्रॉपिंग करनी  चाहिए  ।

 मैसुर  राज्य  को  सन्‌  1970-71  तक  2.  5  लाख  एकड़  तक  में  बुवाई  करनी

 चाहिए  ।

 6  आन्  प्रदेश  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  की  गुंजाइश  बढ़नी  चाहिए  जिसमें  राज्य

 द्वारा  प्रस्तावित  अतिरिक्त  लक्ष्यों  के  अनुसार  नागार्जुनसागर  परियोजना  और

 कृष्णा  डेल्टा-क्षेत्रों  में  मूंगफली  उत्पादन  को  बढ़ाया  जाना  है
 ।

 ग
 विशेष  कार्यक्रम  के  असर  का  लगाने  के  लिए  परियोजना  तथा  गैर-परियोजना

 क्षेत्रों  मं  फसल  कटाई  प्रयोग  शुरू  किए  जाने  चाहिए
 ।

 Telegraph  Offices  40  Madhya  Pradesh

 4592.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Communications  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Telegraph  Offices  in  Madhya  Pradesh,  District-wise;

 (b)  the  number  of  telegraph  offices  where  facilities  for  sending  telegrams  in  Hindi  as.

 well  as  English  have  been  provided;  and

 (c)  the  number  of  telegraph  offices  from  where  telegrams  could  be  sent  in  English  only ?

 The  Minister  of  State  in  the  Departments  of  Parliamentary  Affiairs  and  Com-

 munications  (Shri  K.  Gujral):  (a)  Theinformation  is  furnishedin the  attached  statement.

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-536/68]

 (b)  270

 (c)  287.

 तमिलनाडु में  तमिल  भाषा  में  तार  भे  जन

 4593,  श्री  चित्ति  बाबू
 :

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  तामिलनाड  में  तामिल  भाषा  में  तार  भेजने  की  अनुमति

 दिये  जाने  की  मद्रास  सरकार  की  प्रार्थना  को  भ्र स्वीकार  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूं
 ?

 aaa  तथा  संचार  विभाग में  राज्य  मंत्री  इ  ०  कठ  गुजराल )
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 चूंकि  विभिन्न  भाषाओं  की  लिपियों  को  बिल्कुल  ठीक  में  परिवर्तित  करने  के

 लिए  अलग-अलग  किस्म  के  कोर्स  कोड  की  आवश्यकता  होती है  ।  प्रत्येक  भाषा  में  श्रीवास  ath
 गति  को  बनाये  रखने  के  लिये  विशेष  विस्तृत  प्रशिक्षण  की  आवश्यकता  है  ।  न  तो  यह  व्यावहारिक

 है  कौर
 न

 ही  प्रशासनिक  दृष्टि  से  सुविधाजनक  है  कि  सभी  या  कई  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  लिए  इस

 प्रकार  के  अलग-ध्रुव कोड़  बनाये  जायें  |

 चोरी  का  उत्पादन

 4594,  श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा
 :

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1967  की  विभिन्न  तिमाहियों  के  लिये  चीनी  के  उत्पादन  के  लक्ष्य  कया  थे  ह

 क्या  पहली  तिमाही  का  लक्ष्य  पुरा  हो  चुका हे  ;  शर

 क्या  पूरे  वर्ष  का  उत्पादन  लक्ष्य  पुरा  हो  गया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (  श्री  प्रज् ना साहिब
 :  (

 |  )  1967  में  नीति  के  उत्पादन  के  लिए  कोई  त्रैमासिक  अथवा  विधिक  लक्ष्य  निर्धारित

 नहीं  किए  गये  थे  |

 झर  प्रश्न  ही  नहीं  war  |

 संकर  बीजों  की  खरीद  के  लिये  राजस्थान  को  ऋण

 4595.  श्री
 मीठा लाल  मीना

 :  क्या
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  धान  तथा  मोटे  अनाज  के  संकर-बीजों  को  खरीदने  के  लिए  राजस्थान

 सरकार  को  इस  वर्ष  कोई  ऋण  मंजूर  किया हे  ;  अर

 ग
 यदि

 तो
 उसका  ब्यौरा  है

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 साहिब  शिन्दे  °  (=)  ate  जी  हां  ।  1967-68 की  अवधि  में  सुधरे
 बीजों  के  क्रय  के  लिये

 राजस्थान  सरकार  के  लिए  210  लाख  रुपये  का  झ्रल्पकालीन  ऋण  स्वीकार  किया  गया  है  |

 ये  करण  राज्य  सरकार  ह्वास  बीजों  के  क्रय  ale  वितरण  पर  हुए  व्यय  के  50

 प्रतिशत  भाग  के  आघार  पर  दिये  जात  हैं  ।  उपरोक्त  210  लाख  राशि  में  से
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 लाख  पये  की  रकम

 राजस्थान  सरकार  को  100  प्रतिशत  सहायता  के  झा घार  पर  दी  गई  ताकि  राज्य  सरकार  को  उस

 वर्ष  भारी  बाढ़ों  के  समय  कृषकों  को  मदद  देने  के  समय  संसाधन  विषयक  कठिनाई  पर  काबू  पाने  में

 सहायता  उपलब्ध  हो  सके  |

 Hindi  Telephone  Directory  in  Rajasthan

 4596.  Shri  Meetha  Lal  Meena:  Shri  Onkar  Lal  Berwa:

 ति  etat.
 Will  the  Minister  of  Communications  be  pleaased  (0  State;

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  scheme  was  drawn  to  print  Telephone  Directoryin  Hindi

 णा  ४  deinand  being  made  by  the  subscribers  in  Rajasthan;
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 (७)  if  so,  the  time  by  which  it  is  likely  to  be  printed;

 (c)  the  amount  likely  to  be  spent  thereon;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Departments  of  Parliamentary  Affairs  and  Com-

 munications  (ShriJ.  K.  Gujral):  (8)  Ascheme  to  produce  a  Telephone  Directoryin  Hindi

 in  Rajasthan  Circle  was  drawn  up  on  the  initiative  of  the  P&T  Department.

 (b)  The  directory  is  under  print  and  is  expected  to  be  ot  b  v  HO  Oe

 (८)  Approximately  Rs.  21,0c0!-

 (d)  Does  not  arise.

 Rice  Mills  in  Rajasthan

 4597.  Shri  Meetha  Lal  Meena:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  b,

 pleased  to  state:

 (a)  wiictheritis  a  fact  that  large  stocks  of  paddy  are  lyingin  Punjaband  U.P.  beacause  of

 its  good  crops,  whereas  rice  mills  in  Rajasthan  are  being  closed  dle  to  shortage  of  paddy;  and

 (6)  if  so,  the  steps  taken  in  the  matter?

 The  Minister  for  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri  Annashib  Shinde)  (a):  No,  Sir.

 (b)  Does  pot  arise,

 Fall  in  Prices  of  Food¢rains  in  Rajasthan

 4598.  Shri  Meetha  Lal  Meena:  Wil!  the  Minister  of  Foxvdand  Agricalture  be  pleased
 to  state:

 (2)  whether  the  prices  of  all  kinds  of  foodgrains  have  fallza  in  Rajasthan  Yand  there  is  a

 likelihood  of  the  foodgrains  going  rot  due  to  their  large  stock;

 (b)  whether  Government  propose  to  adopt  measures
 to  remedy  the  situation;  and

 (c)  if  so,  the  measUres  proposed  to  be  adopted  in  this  regard?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  De-

 velopment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  The  prices  of  foodgrains

 have  shown  a  downward  trend  since  September,  1967.  There  is,  however,  no  likelihood  of

 the  foodgrains  rotting.

 (b)  and  (c)  Do  not  arise,

 L.C.A.R.  Publications

 4599.  Shri  Onkar  Lal  Bohra:  Willthe  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  H  indi  and  English  pblications  brought  out  by  the  Indian  Council  of

 Agricultural  Research  during  the  last  two  years;

 b)  whether  the  Hindi  versions  of  all  books  booklets,  Reports  and  journals  published  in

 English  are  also  brought  out  and  if  not,  the.  reasons  therefor;  and
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 (८)  the  percentage  of  farmers  who  are  being  benefited  by  English  publications ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  De-
 velopment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  169  publications  (128
 English  and  41  Hindi),

 b)  Hindi  versions  of  books,  bulletins,  reports  etc.  p  iblished  in  English  are  being  brought
 out  by  the  Council.  Publications  of  basic,  scientific  and  practical  value  are  selected  for  this
 purpose.  The  Hindi  journal  corresponding  to  ‘Indian  (English  monthly)
 is

 also
 issued

 monthly.

 (८)  LC.A.R.  publications  except  the  two  popular  journals  ‘Indian  Farming’  and  ‘Kheti’
 are  meant  primarily  for  use  by  eescacch  workers,  collzge  students  and  progressive  farmers.
 and  others  interested  in  scientific  agriculture.  | है ४  is  not  possible  to  readily  assess  the  percen-
 tage  of  farmers  being  benefited  by  English  publications.

 क्षेत्रीय  डाक
 व

 तार  सलाहकार  तितलागढ़

 4600.  श्री  श्र०

 श्री  रा०  रा०  सिंह  देव
 :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तितलागढ़  व्यापारी  संघ  ने  व्यापारी  संघ  के  प्रतिनिधि  को  क्षेत्रीय  व

 तार  सलाहकार  समिति  में  शामिल  किये  जाने  के  बारे  में  कोई  अ्रश्यावेदन  भेजा  है  ;  ौर

 यदि
 तो  इस  बारे  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने

 का
 विचार  है

 ?

 तथा  संचार  विभाग
 में  राज्य  (  श्रीदइ०  Ho  गुजराल ):  जी  हां  ।-

 इस  प्रकार का  एक  झ्र भ्या वेदन  19  1968  को  प्रीत  था

 इस  सम्बन्ध  में  अपनाये  जाने  वाले  तरीके  के  भ्रनुसार  उनका  अभ्यावेदन  उड़ीसा

 की  राज्य  सरकार  को  विजयराज  भेजा  जा  रहा  है  वाणिज्यिक  और  व्यापारिक  हितों  के

 आरक्षित  तीन  स्थानों  लिए  नामों  की  सिफारिश  करने  पर  ।

 चीनो  का  उत्पादन

 4601.  शी  नारायण  रेड्डी  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 इस  वर्ष
 1968

 के  aa  तक  देश  में  चीनी  का  कुल  कितना  उत्पादन  gar  ;

 60  प्रतिशत  उगाही  के  भ भ ग्रन्तग त  कितनी  चीनी  age  की  गई  कौर  40  प्रतिशत

 बिक्री  के  लिए  कितनी  चीनी  गई
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री

 (#)  17.74  लाख  टन  |
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 21  1968

 23  1967  सें  29  1968

 1967-68 के  उत्पादन  से  निर्मित  लेवी  drat
 3-92  मीटरी  टन

 23  1967 से  23  1968  तक
 2.64 लाख  मीटरी  टन

 खुले  बाजार  में  बिक्री  के  लिए  निर्मुक्त  चीनी

 चीनी  के  भ्रन्तररष्ट्रीय  मूल्य

 4602.  थी  नारायण  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  29  1968 के  अता  रांकित

 जश्न  संख्या
 2239

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  ag  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  !

 इस  ae  चीनी का  प्रति  क्विंटल  भ्रन्तर्राष्ट्रीय मूल्य  क्या  है  ;  और

 चीनी  के  निर्यात  के  लिये  प्रति  क्विंटल  कितनी  राज  सहायता  देनी  पड़ेगी  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नाताहित्र शिकवे  )  :

 फरवरी  a  1968
 के  लंदन  के  दैनिक  औसत

 चीनी  के  श्रन्तरष्ट्रीय  भाव  का  सूचकांक  इस  प्रकार  है  —

 पौण्ड
 प्रति

 टन  लागत  भाड़ा  सहित  स०  के०

 96°  आधार

 जनवरी  23.92

 फरवरी  ’  23.50

 22.29
 मार्च  (10=3-

 98.0

 इस  वर्ष  चीनी  निर्यात  संवर्धन  1968  के  उपबन्धों  के  अधीन  चीनी  का

 निर्यात किया  जा  रहा  है  ।  1968  में  चीनी  के  निर्यात  पर  कोई  राज-सहायता  नहों  दी  जाएगी
 ।

 शरारत  प्रदेश  को  बोरिंग  साधनों  की  सप्लाई

 4603.  श्री  नारायण  रेड्डी  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  बताने  की  कृपा  कि

 :

 क्या  सरकार  को  पता  है  किं  रिंग  बोरिंग  मशीनों  कौर  लोहे  के  पाइपों
 को

 सप्लाई
 न

 होते
 के  कारण  area  प्रदेश  में  छिद्रण  कार्य  काफी  समय  से  रुका  पड़ा है  ;

 यदि  तो  इसे  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार
 है

 ?

 कृ  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रप्नासाहिव
 fa)  frais च्  oced  कैदी भेड़ियों  त्न vu सौ  ष  ्  tl  हे  के  पाइपों  की  उपलब्धि  के  कारण  अन्ध
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 वाय

 प्रदेश  में  बोरिंग  कार्य  के  मार्ग  में  आने  वाली  कठिनाइयों  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  ज्ञान  नहीं  है  ।

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  पन्त  में  राज्य  सरकार  के  पास  निम्नलिखित  छिद्र  मशीनें  थीं नाना

 संख्या
 हिना

 12 हैंड  बोरिंग  सेट्स

 लाइट  पकुंशन  रिंग्स  23

 मीडियम  पर्कुंशन  रिंग्स  3

 लाइट  डाइरेक्ट रोटरी  रिंग्स  श  8

 मीडियम डिरेक्ट  रोटरी  रिग्स  1

 काल  रिस  3

 ण

 कुल  130

 भारत  सरकार  मुद्रा  देकर  राज्य  सरकार को  सहायता  करती  रही  है
 ।  1965-66

 की  अवधि में  9  मीडियम  पकुंशन  रियो के  आयात के  लिये  राज्य  सरकार  को  16.  94  लाख  रुपये

 बिदेशी  मुद्दा  दी  गई  |
 राज्य  सरकार  पहले  ही  दो

 ऐसी  रिंग  प्राप्त  कर  चुकी  है  उसने
 5

 शर  सींगों  की  के  लिए  संभरण ate  निपटान  के  महानिदेशक के  पास  इन्डेक्स भेज  दिया

 हैंः
 ।

 1966-67  की  अवधि  में  4  मीडियम  पूजन  रिणों
 ak  2  मीडियम  डिरेक्ट  रोटरी

 रिगों के  ore  के  लिये  20  लाख  रुपये  की विदेशी  मुद्रा दी  गई  है
 ।

 राज्य  सरकार  ने  केवल

 2  डिरेक्ट  रोटरी  रगों  के  लिए  see  भेजा  है  ।  राज्य  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि
 1968-

 69  की  wats में  उन्हें  10  रिणों  की  प्रा वश्य कता पड़ेगी  ।  राज्य  सरकार  से  अन्तिम  प्रस्तावों
 की

 प्रतीक्षा है  ।

 राज्य  सरकार की  श्रोर  से  स्थगित  अदायगी के  WTaTe  पर
 पोलैंड  से  200  मीडियम  पर् कुशन

 रिणों  के  आयात  का  प्रस्ताव  था  ।  प्रस्ताव  पर  विचार  fen  जा  रहा  है  ।

 Residential  Houses  for  Labourers  in  Delhi

 4604.  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact
 inadequate  ;  that

 the  number  of
 residential  houses

 for  labourers  in  Delhi  is

 (b)  if  so,  their  number  and  the  number  of  additional  houses  required  for  them  ;

 (c)  the  number  of  houses  proposed  to  be  constructed  in  Delhi  by  Government  for  the

 labourers  during  1968-69  ;

 (d)  whether  Government  propose  to  bring  a  Legislation  under  which  it  could  be  made

 f  their  profit  on  the  construction  of  quarters

 for  the  labourers  ;  and
 obligatory  for  mill  owners  to  spend  some

 portion

 (e)  if  so,  when  and  if  not,  the  reasons  therefore  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi)
 :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c)  ;  The  information  is  being  collected  and  will  be  placed  on  the  table  of  the
 Sabha.

 (d)  and  (e)  The  future  policy  regarding  industrial  housing  is  one  of  the  important  sub-

 jects  before  the  Committee  on  Labour  Welfare  which  has  been  set  up  to  examine  the  function-
 ing  of  various  welfare  schemes  in  industrial  undertakings.  The  recommendations  of  the
 Committee  are  awaited.
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 निधि

 उड़ीसा  में  भूमिहीन  कृषि  मजदूरों  का

 4605.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण
 :  नया  ere  तथा  कृषि

 मंत्री
 यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भूमिहीन
 ब्र  पी

 मजदूरों  के  पुनर्वास  के  feu  केन्द्र  द्वारा  शरू  की  गई  योजना  को

 उडीसा  में  कार्यान्वित  किया  गया

 यदि  तो  कितनी  सफलता  मिली है
 कौर  श्री  तक  कितनी  वित्तीय

 साया  गया
 कौर दी  गई  है  झ्र  उड़ीसा  में  भ  महीन  मजदूरों  को  किन  किन  क्षेत्रों  में  ब

 1967-68  कौर  1968-69 के  लिये  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  राशि  रखी
 गई  है  ग्रोवर

 अब  तक  क्या  सफलता  मिली  ह

 सामवायिक  विकास तथा  सहकार  मन्त्रालय में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहिबਂ

 fared )  जी  हाँ  ।

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत  1,685  एकड़  भाम  को  सुधारा  गया  है  कौर

 360  भमिह्टीन  कृषि  मजदूरों  के  परिवारों  को  नियत  कर  दी  गई  है  ।  तीसरी  योजना  के  ora  तक

 1,  70,000  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  राज्य  सरकार  को  दी  गई  ।

 बानी  ait  कटक  जिलों  में  पुनर्वास  किया  गया  है  ।

 सन्‌  1967-68  के  दौरान 2
 2  लाख  रुपये  पूवनुमानित  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  उड़ीसा

 को
 दिए  जा  मे  हैं  |  सन्‌  1966-69  के  प्रगति  को  ate  में

 रखते  हुए

 6  लख  रुपयें  के  झल्लायी

 निर्धारण  पर  विचार  किया  जा  रहा
 है  |  पृ  1967-68  की  पूर्व  स  की  योजनायें के

 ने  सम्बन्ध  में  श्रमी  रिपोर्ट  उपलब्ध  नहीं  है  |

 श्रकाबनिक  नाकों  के  साथ  बे्रक  कणों  का  प्रयोग

 4606.  श्री  नोतिराज  सिह  चौधरी :  क्या  खाद्य क  द  कै  |  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतान  की  HAT

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का ध्यान  अकार्बनिक  नाकों  के  साथ  saya  वनों के  योग की  झर

 दिलाया  गया

 दावे  के  झन सार  ये भ्रच्छ  पश्चिम क्या  रूसी  रसायनी  कुलीन  सुलेमान  कलन

 देते  अर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  सरकार  की  नया  प्रतिक्रिया है  ?

 सामुदायिक विकास  तथा  मन्त्रालय में  राज्य  श्रन्नासाहिब

 : की  जी  नहीं  ।  हाल  ही  में  सरकार  का  ध्यान  इस  ग्रोवर  ग्रा कर्षित  नहीं  किया  गया
 ने  | ~
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 खसी  रसायनिक कुलीन  गुले  मान  कु  लोन  के  कार्य  के
 उचित  संदर्भ  की  अनुपस्थिति  में

 की
 तुलना  करना  संभव  नहीं  हो  सका  हैं  ।

 उपरोक्त
 के  होते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 Pass  Books  for  Farmers

 4607.  Shri  Nageshwar  Dwivedi:
 pleased  to  state:

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 (2)  whether  Government  have  advised  all  the  State  Governments  to  issue  pass  books  to
 farmers  containing  the  details  of  recor
 litigation  and  land  disputes;  and

 ds  of  lands  owned  by  them  with  a  view  to  bring  dowa

 (b)  if  so,  the  reaction  of  State  Governments  thereto  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  De-
 velopment  and  Cooperation  (Shri  Annashib  Shinde):  (a)  and  (b)  Yes  Sir.  On  the
 recommendation  of  the  Land  Reforms  Implementation  Committee  of  the  National  Develop-
 ment  Council,  State  Goverrments  were  advised  in  January,  1965  to  give  certificates  or  khata

 ooks  to  all  persons  who  acquire  status  of  occupancy  under  the  Tenure  Abolition  Laws  or
 under  the  provisions  of  Tenancy  Laws.

 The  replies  from  the  States  indicate  that  provision  has  been  made  in  Madhya  Pradesh
 and  Rajasthan  to  issue  khata  books.  Certificates  of  ownership  are  being  issued  in  the  States
 of  Andhra  Pradesh,  Bihar,  Gujarat,  Kerala,  Madras,  Mysore,  Orissa,  Punjab  and  Tripura
 पात ९ 11९ 7४16४ 1" ८1187: 0४ 015 8100 Tenancy  Actsand  Zam/‘ndari  Abolition  Laws,  and  in  U.P.aspart  of  the
 scheme  for  consolidation  of  holdings.  The  suggestion  is  under  the  consideration  of  the
 rest  of  the  States.

 Dwarf  Variety  of  Paddy  and  Wheat

 4608.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be
 र pleased  to  state

 (a)  the  maximum  quantity  of  fertilizers  nitrogen,  phosphorous  and  potash,  per  aere

 necessary  for  obtaining  bumper  crop  of  dwarf  variety  of  paddy  and  wheat  and  the  extent  to
 ve which  this  quantity  is  more  than  the

 quantity  required  for  usual  variety  of  wheat  and  padd  J}
 and

 (b)  the  target  of  cultivating  dwarf  variety  of  wheat  and  paddy  during  1970-71  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  De-

 velopment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  The  quantity  of  fertilisers

 required  varies  according  to  the  type  of  soil,  fertility  status  of  soil,  availability  of  irrigation

 water,  crop  grown,  etc.  However,  the  levels  of  fert  ilizers  recommended  in  general  for  the

 dwarf  varieties  of  paddy  and  wheat  are  as  under:—
 वध

 Requirement  of  Fertilizer  in  Kg.  per
 ectare

 i
 Crop  Potash Nitrogen  Phosphorous
 OO

 20  45 Paddy

 50-60  35 Wheat  |  a
 a

 The  above  requirements  are  higher  by  about  4  ०-80  kg.  of  nitrogen,  25--40  kg.  of  phos-

 Phorous  and  kg.  of  potash,  per  hectare  t  han  the  quantities  required  for  the  local

 varieties  of  wheat  and  paddy.
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 der  padiy (७)  It  is  planned  to  cover  5:06  million  hectares  un  teh  paary  and  3:24  million  hectares
 under  wheat  by  1970-71.

 Cattle  Population

 4609.  Shri  Mahara)  Singh  Bharati  at a  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  ea  fact  that  India  has  25  percent  of  total  heads  of  cattle  im  the  world  but
 India  is  far  below  in  the  list  of  milk-producing  countries  of  the  world;  and

 (b)  if  80,  the  steps  which  are  being  taken  by  Government  to  increase  the  milk  production
 in  e  country

 The  Minister  of  State  In  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  De.
 velopment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde);  (a)  In  1961  the  total  world
 population  of  cattle  and  buffaloes  was  1087'5  million  of  which  India  accounted  for  226-7
 million  or  21%.  Itis  true  that  milk  production  in  India  is  very  low.

 No  systematic  survey  in  respect  of  milk  production  has  been  conducted  on  an  all-India
 basis.  However,  according  to  ad-hoc  estimates  made  by  the  Directorate  of  Marketing  and
 Inspection  in  the  year  1961  and  1956  and  the  Central  Statistica)  Organisation,  for  the  year  1961,
 the  total  milk  production  in  the  country  is  estimated  to  have  increased  from  17° 4  million
 tonnes  in  1951  to  19°17  million  tonnes  in  1956  and  20-7  million  tonnes  in  1961.

 (b)  Several  Schemes  for  the  development  of  cattle  and  increasing  milk  production  in
 the  country  have  been  taken  up  in  the  Five  Year  Plans  by  the  Central  and  State  Govern-
 ments.

 These  Schemes  aim  at  producion  of  better  quality  cattle  through  scientific  breeding,
 adequate  feeding,  effective  dicase  control  pogramme,  proper  management  practices,  and  in
 addition  providing  ready  and  remunerative  market  for-milk  a3  an  incentive  to  the  farmers
 towards  increasing  milk  production,

 A  few  of  the  important  schemes  are  briefly  mentioned  below

 479  Key  Village  Blocks  each  having  an  Artificial  Insemination  Centre  and  covering  a
 breedable  cow/buffalo  population  of  have  been  set  up  in  the  various  States,
 With  8  view  to  creating  a  sizeable  impact  oncattle  development  and  increasing  the  production
 of  milk  rapidly,  26  Intensive  Cattle  Development  Projects  have  been  established  on  the  lines
 of  the  ‘Package  Programme’  for  agricultural  production.  These  Projects  attend  -  to  all

 aspects  of  cattle  development  such  as  controlled  breeding,  adequate  feeding,  effective
 disease  control,  mass  castration  of  scrub  bulls,  sexual  health  control,  feeds  and  fodder  develop-
 ment,  dairy  extension  and  marketing  facilities.  Each  Project  covers  about  one  lakh
 breedable  cows/buffaloes,

 Breeding  policies  have  been  recently  reviewed  to  increase  milk  ‘production  rapidly,
 An  extensive  programme  of  cross  breeding  indigenous  cattle  with  exotic  dairy  breeds  has
 been  drawn  up.  Apart  from  two  small  Jersey  Farms  of  the  Central  Government,  an  Indo-
 Swiss  Project  at  Munnar  (Kerala)  for  Brown  Swiss,an  Indo-German  Project  atMandi  (H.P.)
 for  Spotted  High-lander  and  Indo-Danish  Project  at  Hessarghata  (Mysore)  for  Red  Dine  Cartle

 have  been  set  up  to  produce  bulls  of  these  breeds  in  India.
 Import

 of  cattle  of  dairy  breeds

 from  U.S.A.  and
 Australia

 has  also  been  arranged.

 In  order  to  achieve  an  assured  genetic  gain  in  milk  productivity  of  cattle  on  Government

 Farms  which  supply  bulls  for  upgrading  ofrural  cattlein  ourcattle  development  schemes,
 a  coordinated  cattle  breeding  programme  has  been  launched  to  ensure  scienufic  techniques

 being  adopted.  Six  Central  Farms  having  breeds  of  national  importance  (2  of  exotic  dairy
 breeds  1  of  Tharparker,  of  Sindhi  Cattle,  and  each  of  Murrah  and  Surti  Buffaloes)  will  be

 established;  of  these  3  have  already  been  sanctioned.  Likewise,  it  is  proposed  to  expand
 aclected  State  Farms  so  that  scientific  breeding  can  be  ensured  and  bulls  of  proven  genetic
 merit  may  be  produced  from  generation  to  generation,  Government  Livestock  Farm  Hissar,
 has  taken  up  progeny  testing  of  Haryana  and  Murrah  Bulls.  Selected  Gaushalas  have  been

 assisted  to  rear  productive  herds  separately  from  unproductive  herds  and  improved  cattle

 husbandry  and  management  practices  have  been  introduced  so  that  these  institutions  could  also

 play  a  part  in  making  available  improved  bulls,
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 Mass  castration  of  scubrs  bulls,  extensive  disease  prevention  and  control  measures,  as
 also  feed  and  fodder  development  programmes  have  been  put  into  effect.  These  too  will
 help  increase  milk  production.

 Sugar  Production  in  U.P.

 4610.  Shri  Nihal  Singh:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  quantity  of  sugar  produced  annually  in  each  sugar  factory  of  Uttiar  Pradesh  dur-
 ing  the  last  three  years;

 the  quantity  of  sugar  supplied  by  the  Government  of  U.P.  to  the  Centre  and  other
 States  separately  during  the  abov  period;  and

 (c)  the  quantity  of  sugar  consumed  annually  in  Uttar  Pradesh  during  the  above  period  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agricultuze,  Community  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde):  (a)  A  statement  giving  the  required  in-
 formation  is  attached  as  annexure  I.  [placed  in  Library  .  See  No.  LT/537/68]

 (b)  and  (c).  The  supply  of  sugar  from  sugar  mills  to  various  States  was  regulated  by  the
 Central  Government.  The  quantity  of  sugar  supplied  to  each  State  including  Uttar  Pradesh

 by  sugar  mills  in  Uttar  Pradesh  in  pursuance  of  directions  issued  by  the  Central  Government
 is  given  inthe  Statement  attached  as  annexure  IT.  [placedin  Library.  See  No.  LT/537/68.}

 Allotment  of  Fallow  Land  in  U.P.

 4612.  Shri  Nihal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased
 to  state:

 1
 (a)  w  4. hether  Uttar  Pradesh  Government  have  discontinued  the  allotment  of  land  (fallow

 land  and  t  he  land  owned  by.  Panchayats)  to  landless  people  and  ex-service  personnel  from

 November,  1967;

 (0)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  if  not,  the  acreage  of  land  allotted  and  the  number  of  persons  to  whom  land  has  been

 allotted  so  far?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  De-

 velopment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (2)  to  (c)  Fallow  lands  can

 be  classified  into  usar  lands  and  other  type  of  wastelands.  According  to  information

 furnished  by  the  State  Government,  the  allotment  of  land  under  the  former  category  has  been

 discontinued  for  the  present  for  want  of  adequate  water  supply  from  tubewells  for  reclamation
 Before  the  wsar  reclamation  scheme  was  discontinued,  2890  families  were of  saline  soils.

 settled  on  7227  acres  of  land,

 Allotment  of  other  type  of  fallow  lands  is,  however,  still  continuing.The  State  Gove-

 rnment  expect  to  complete  the  resettlement  of  304  families
 on  800  acres  of  land  by  the  end  of

 1967-68.  During  1966-67,  955  families  were  allotted  63222  acres  of  culturable  land.

 As  regards  Panchayat  lands,  the  Land  Management  Committee  have  been  prohibited
 from  Jetting  out  Jend  panding  amendment  in  the  law  which  would  authorise  Tehsildars  to
 have  a  pre-scrutiny  of  the  resolutions  of  land  manage  committees  for  allotment  of  land  in
 accordance  with  prescribed  priorities  for  the  landless  Scheduled  Castes  and  ex-Servicemen,
 The  necessary  bill  incorporating  this  amendment  is  ready  for  introduction  in  the  Uttar  Pradesh
 Legislature
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 डबल  रोटी  बनाने  के  लिये  उपभोक्ता  सहकारी  भण्डारों  को  वितीय  सहायता

 4613.  श्री  जादव रया दत्र यादव  ।  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  उपभोक्ता  सहकारी  भण्डारों  को  वित्तीय  सहायता  देने  का  निर्णय

 किया है
 तुर्की

 वे  डबल  रोटी  बनाने के
 लिये  छोटे  संपैत्त  लगा  सकें

 यदि  तो  कितनी  सहायता  देने  का  विचार  है  ;

 उपभोक्ता  सहकारी  भण्डारों
 के

 अधीन  कितने  संयत्र  लगाये  जायेंगे  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०

 शुरुपवररामी  जी  हाँ  ।  केन्द्रीय  सरकार  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  को

 सीधे  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  देती  है  ।  सहायता  तो  राज्य  सरकारों  को  दी  जाती  जो
 वास्तव

 में  उपभोक्ता  सहकारी  भण्डारों  को  धन  देती है
 ।

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  सहायता  का  इस  प्रकार  है

 (1)  राज्य  सरकारों  मंजू  रशुदा  बेकरी  यूनिट  के  ब्लाक  केपिटलਂ  व्यय  के  लिए  उपभोक्ता

 सहकारी  समिति  को  100  प्रतिशत तक  इस  दशा  में  जबकि ऐसा  व्यय  1  लाख  रुपये  से  अधिक न  हो

 जब
 1  लाख  रुपये  से  अधिक  हो  तब  40  प्रतिशत  तक  सहायता  देने  के  ऋण  |

 (2)  राज्य  सरकारों  उपभोक्ता  सहकारी समिति  को  बेकरी  यूनिट  के  लिए  पहले वर्ष  में

 अनुमोदित व्यय  का
 100  प्रतिशत  gat  वर्ष  में  ees  प्रतिशत  श्र  तीसरे  वर्ष

 में  392

 प्रतिशत  तक  प्रबन्धकीय  उपदान  देने  के  अनुदान  ।

 बेकरी
 पन्नों  की  कोई  निश्चित  संध्या  की  परिकल्पना  नहीं  की  गई  यह  उपभोक्ता

 सहकारी  समितियों  की  प्रतिक्रिया  पर  निर्भर  करता  है  ।  अनबन  तक  3  यूनिटों  के  लिए  सहायता  मंजूर

 की  गई  है
 ।

 Post  Offices  in  Gram  Panchayat  Area  of  Bihar

 4614.  Shri  M.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Commuincation  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Post  Offices  have  not  been  provided  in  every  Gram  Pane

 chayat  area  of  Bihar;

 (७)  if  so,  the  number  of  Gram  Panchayat  areas  provided  with  Post  Offices  and  the
 number  thereof  where  there  are  no  Post  Office  at  present  ;  and

 (c)  the  time  by  which  Government  propose  to  achieve  the  target  of  having  one  Post
 Office  for  a  population  of  two  thousands  ?

 The  Minister  of  State  inthe  Departments  of  Parliam  ‘ary  Affairs  and  Com-
 munications  (Shri  I.  K.  Gujral)  :  (a)  Yes.

 (b)  Gram  Panchayat  villages

 (i)  having  post  offices  *  4427

 (it)  not  having,.post  offices,  e  के  4466
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 (c)  The  policy  of  the  Department  in  providing  post  offices  rural  areas  is  not  solely  on
 the  basis  of  population.  Post  offices  are  opened  in  villages  or  groups  of  villages  within  a  radious
 of  two  miles,  with  a  population  of  2,000  or  more,  provided  the  distance  from  the  existing
 post  office  is  not  Jess  than  3  miles  and  the  new  post  offices  are  expected  to  work  at  a  loss  not

 exceeding  Rs.  750  per  annum  per  office.  Post  offices  can  algo  be  opened  in  groups  of  villages
 with  a  population  of  less  than  2,000  provided  the  distance  from  the  existing  post  office  18

 The  distance  limit  from  the  existing  post  offices  reduced  to  2  miles  in  places  which  are
 not  less  than  3  miles  and  the  expected  loss  does  not  exceed  Rs.  $00  per  annum  per  office.

 headquarters  of  Community  Projects,  NES  Blocks  or  where  there  are  schools  run  by
 Zilla  Parishads,  Local  Boarda  or  schools  approved  by,  or  receiving  aid  from,  State  Govern-
 ments.  In  areas  treated  as  ‘very  backward’  by  the  ए  &  T  Department  for  the  purpose
 expansion  of  postal  facilities,  there  is  no  restriction  regarding  the  minimum  population.
 The  opening  of  new  post  offices  isfurther  subject  to  the  conditions  that  the  loss  of  the  parent
 Offices  after  opening  of  the  new  post  offices  does  not  exceed  Rs.  500  per  annum  and  that  the

 mecessary  funds  are  available.

 Postal  facilities  in  Bihar

 4515,  ShriK.M,  Madhukar:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to
 state  ;  जु

 (a)  the  target  of  new  telephone  lines,  Branch  Offices,  sub-Post  Offices  and  Telephone
 Exchanges  likely  to  be  opened  in  Chhapra,  Champaran  and  Muzaffarpur  districts  of  B  4

 be
 during  the  current  year;

 (b)  it  is  a  fact  that  the  opening  of  new  Post  Offices  ;  sub-Post  Offices  and  Telo-

 phon  Esxchaage  s  is  often  delayed  ;  and

 (c)  Ifs9,  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  open  them  in  time  ?

 The  Minister  of  State  inthe  Departments  of  Parliamentary  Affairsand  Com-
 munications  (Shri  I.  K.  Gujral)  1  (a)

 Name  of  Branch  Sub-Post  Telephone
 Offices

 Long  dis-
 tance Distt.  Post  Exchanges

 Offices  Public  Call
 Offices

 Chhapra  20  2  2

 I2  I Champaran  3

 Muzaffarpur  15  I  I  3

 a

 (b)  In  case  of  opening  of  new  post  offices  and  sub  post  offices  there  is  no  delay  once  the

 scheme  is  sanctioned.  However,  there  is  some  delay  in  the  opening  of  telephone  exchanges
 and  public  call  offices  etc.  because  they  involve  considerable  capital  investment.  construction

 of  lines  installation  of  equipment  etc.  The  capital  resources  are  severely  limited.  Similarly

 many  of  the  essential  equipment  and  stores  required  are  in  short  supply.  Asregards  Motipur

 exchange,  the  schene  of  opeaing  this  exchange  has
 been  sacoctioned  only  on  8-3-68.

 (c)  All  attemots  are  being  made  to  secure  larger  capital  investments  for  the  telephone

 exchangesetc.,  Production  of  stores  and  equipment  is  being  expanded.  However,  with  the

 resources  position  of  the  Country  being  what  it  is,  somedelays  arein  evitable  forthe  time

 being.

 फलौर  वाराणसी

 4616.
 शी  मधु  लिमये  :  क्या  स्वार्थ  तथा  कृषि  मंत्री

 यह
 बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  बारे  में  सूचना  प्राप्त  हुई  थीं
 कि  भरन्नपू्ण फ्लोर  मिल्स

 वाराणसी  के  उत्पाद  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्धारित  नमूने  के  अनुसार  नहीं  ह  ;
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 क्या  भारत  सरकार  के  खाद्य  विभाग  द्वारा  किसी  जाँच  का  mee  दिया  गया  था  ;

 यदि  तो  इस  जाँच  का  क्या  परिणाम

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  मिल  कों  गेहूं  का  क्रिया  कोटा  दिया  भ्र ौर

 क्या  मिलावट  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  यह  कोटा  परब  बन्द  कर  दिया  गया  है  a  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भिन्नता figs  :

 जी  हाँ  ।

 क्रि  रराराणा
 जाँच  भ्रमणकारी  द्वारा  लिए  गए  ak  खाद्य  विभाग  नन  चिया  चत  [  में  विश्लेषण किए

 गए  नमूने  निर्दिष्टियों  के  अनुरूप  पाए  गए  थे

 (7)  1968
 के

 दौरान  इस  मिल
 के

 प्रति  मास  611  भीतरी  टन  झ्रावंटित

 किया गया  था

 उपरोक्त  भाग
 पर  दिए  गए  उत्तर  को  देखते  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 छ  T  Buildings  in  Kovilpatti  (Madras)

 to  state
 4617.  Shri  Madhu  Limaye

 wll
 the  Minister  of  Communications  be  pleased

 (a)  whether  itisa  fact  that  Government  are  paying  Ra.  20  p.m.  as  rent  of  P  &  Build-
 ing  in  Kovilpattl  Madras  States;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  Department  has  purchased  land  for  its  own  _  build-
 ing  at  the  cost  of  Rs.  3,700  and

 (c)  if  80,  the  reason  for  the  delay  in  constructing  the  building  there  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Departments  of  Parliamentary  Affairs  and  Co-
 m  munications  (Shri  I.  K.  Gujral  )  :  (a)  Yes.

 (b)  The  land  was  purchased  at  acost  of  Rs.  33,090  on  27-7-67.

 १.  {c)  Schedule  of  accommodation  for  construction  of  building  has  since  been  finalised
 On  2I-11-67..  Preliminary  drawings  are  now  under  preparation.

 P&  T  Buildings  in  Kovilpatti  (Madras)

 4618.  Shri  Madhu  Limaye:  Will  the  Minister  of  Communications  te  pleased  to

 at  े

 (a)  whether  Government  are  constructing  quarters  at  high  cost  for  its  staff  im  cities  and
 towns  with  a  population  of  less  than  50,000  ;  an

 (b)  if  not,  whether  Government  propose  to  grant  house  rent  allowance  to  the  staff  work-

 ing  in  such  cities

 The  ‘Minister  of  State  in  the  Departments  of  Parliamentary  Affaire  and  Co-

 (Shri  | हि  K..Gujral)  ॥  (a)  The  Deparrment  is  constructing  quarters  for  its

 employees  at  all  places,  subject  to  justification,  availability  of  resources  and  sites.
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 (७)  Grant  of  House  Rent  Allowance  t
 orders  of  the  Ministry  of  Finance.  Th

 0  staff  not  provided  with  quarters  is  governed  by

 Allowance  in  towns  with  population  less
 ६  present  orders  do  not  cover  grant  of  House  Rent
 than  50,000  (by  1961  census).

 Displaced  Persons  in  Delhi

 4619.  ShriKanwar  Lal  Gupta:  Shri  R.  5,  Vidyarthi:

 Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  displaced  persons  in  Delhi  who  were  entitled  for  alternative  accom-
 modation  after  migrating  from  Pakistan  but  have  not  so  far  been  allotted  any  accommoda-
 tion  ;

 (b)  the  persons  out  of  them  who  are  entitled  for  shops  and  houses  separately  ;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  Government  are  allotting  accommodation  to  them  under
 Jhuggi-Jhompri  Scheme  ;

 (d)  if  so,  the  reasons  thefefor  and  the  reasons  as  to  why  they  have  not  cen  allotted  alter-
 native  accommodation  accordingly  to  Government's  pulicy  ;  and

 (c)  the  time  b  y  which  Government  propose  to  complete  work  in  regard  to  their  rehabi-
 litation  ?.

 The  Deputy  Ministerin  the  Ministry  of  Labour  Employment  and  Rehsblitaticn
 (Shri  D.  Chavan)  :  (a)  to(e)  According  to  a  survey  conducted  in  19:2,  there  were
 about  22,000  families  of  squatters  in  need  of  residential  21.0  8,400  squel{crs
 in  need  of  business  accommodation.  The  Ministry  of  Rehabilitation  which  hed  alrezscy
 under-taken  programmes  of  construction  of  houses  and  shops  in  Delhi  for  West  Pakistan  dis-
 placed  persons,  constructed  about  41,000  residential  units  and  6,500  shops  end  most  cf  tlese
 properties  were  utilised  for  accommodating  squatters.  In  addition,  the  local  bodies  also
 constructed  markets.  When  areview  was  made  in  June,  1956,  it  was  estimated  thst  out  of
 the  families  covered  by  the  survey  of  1952,  only  about  8,000  families  had  been  left  unprovided
 for.  Most  of  them  were  living  in  Kotla  Ferozshah,  Purana  Quila,  Tibbia  College  Chum-
 meries,  Old  barracks  in  Kingswiy  Camp  and  Anguri  Bagh  and  Pardah  Bagh,  which  had  to
 be  cleared  urgently.  It  was  decided  by  the  Government  in  May,  1057  that  priority  might  be

 given  for  alternative  accommodation  to  the  displaced  persons  living  in  old  barracks  in  Kings-
 way  Camp  and  Tibbia  College  Chummeries.  The  squatters  in  other  areas  menticned  atove
 could  be  dealt  with  as  and  when  funds  were  available.  The  Tibbia  College  Chummeries
 were  got  vacated  and  the  residents  were  provided  with  alternative  accommodation.  Funds
 were  sanctioned  to  the  Delhi  Municipal  Corporation  for  construction  of  tenements  for  those
 living  in  old  barracks  in  Kingsway  Camp.  These  tenements  have  mostly  Leen  constructed
 and  steps  are  being  taken  to  allot  them  to  the  eligible  displaced  persens.  The  displeced
 persons  at  purana  Quila  have  also  been  shifted  and  the  displaced  persons  living  in  Anguri
 Bagh  and  Pardah  Bagh  have  to  be  provided  alternative  accommodation  as  and  when  the
 Delhi  Municipal  Corporation,  to  whom  these  areas  have  been  transferred,  get  them  vacated.
 The  displaced  persons  living  in  Kotla  Ferozshah  were  proposed  to  be  shifted  to  an  alternative
 site,  but  they  did  not  agree  to  leave  that  place  and  the  matter  is  51111  under  consideration.
 As  the  residual  problem  was  not  quite  acute,  it  was  merged  into  the  general  question  of  clea-
 trance  of  squatters  in  Delhi  and  the  remaining  D.P.  squatters  can  get  alternative  accommoda-
 tion  under  various  schemes  of  the  Delhi  Municipal  Corporation  orthe  Delhi  Administra-
 tion  for  which  they  may  be  eligible.

 Procurement  Rates  in  Punjab  and  Haryana

 4620.  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  Shri  R.  S.  Vidyarthi  :

 Willthe  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  rates  at  which  the  Food  Corporation  of  India  purchased  Mexican  and  indi-
 genous  wheat  in  Punjab  and  Haryanain  January  and  February,  1968  ;

 (b)  the  rates  at  which  the  said  wheat  wass0ld  by  Government  in  Delhiand  Uttar  Pradesh
 throug  ration  shops;

 {c)  whether  it  isa  fact  that  there  is  much  difference  in  the  purch
 ase

 and  sale  price  sand

 (d)  if  so,  the  reasons  therefor?
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Deve-
 lopment  and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde):  (a)  In  Punjab  the  Food  Corpora-
 tion  of  India  is  not  making  any  direct  purchase  of  wheat  in  the  market.  Wheat  is  purchased
 by  Apex  Marketing  Federation,  The  Food  Corporation  of  India  purchases  wheat  this
 week  from  the  Market

 Superior  wheat  e  Rs.  89:92  per  quintal  exclusive  of  gunny
 and  sales  tax.

 Ordinary
 Mexican

 Rs.  84:92  per  quintal  exclusive  of  gunny
 and  sales  tax,

 nai Adual In  addition,  the  Food  Corporation  of  I  ahasalsO  purchased  wheat  from  the  Punjab  Go-
 vernm2nt  fromits  orvincial  reserve  at  the  following  rates

 Superior  wheat  Rs.  9711.0  per  quintal  inclusive  of  gunny
 and  sales  tax.

 Ordinary-Mexican  ,  Rs.  92°09  per  qunital  inclusive  of  gunny
 and  sales  tax.

 Tliese  prices  include  the  procurement  price  and  incidental  charges  incurred  by  the  Marketing sass
 Federation.4

 In  Haryana,  th:  Fo34  Corporation  of  India  purchased  wheat  inthe  regulated  markets  at
 the  following  rates  t—

 Sip2rior  wheat  }  Between  Rog.  77  and  83  per  quintal.

 Ordinary/Mexican  Between  Rs,  72  and  77  per  quintal.

 (b)  No  wheat  was  received  by  the  Government  of  Uttar  Pradesh  from  Punjab  and
 Haryana  States  in  January  and  February,  1968.  The  retail  issue  rates  of  wheat  through

 kilogram  for  superior
 ration  shops  in  Delhi  have  been  Rs.  0:98  per  kilogram  for  Merxican/Dara  and  Rs.  1°03  per

 Farm  wheat.

 {c)  No,  Sir.

 (d)  Does  not  arise.

 भूमि  sata  विधान  सम्बन्धी  समिति

 4621.  श्री  शिकार  चुप कार  ।
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यट  बताने की  कृपा  करेंगे

 ~

 देश  में  भूमि  जैन  विधान  का  पुनर्विलोकन  करने  के  लिए  नियुक्त  गई
 समिति  क

 काम  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई
 अर

 समिति  द्वारा  कब  तक  अरपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने
 की

 सम्भावना  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्न्नासाहिव

 समिति की  दूसरी  बैठकें  14  ate  15  1967  को  हुई  थीं  रोक  उन  में

 विस्तृत  प्रश्नावली
 को

 afar
 रूप  दिया  गया

 |
 समस्त  राज्य  प्राईवेट

 ससुर  राज्यों  की  विधान  सभा  के  अध्यक्षों  तथा  इस  विषय  में  दिलचस्पी  लेने
 वाले  व्यक्तियों

 पास  प्रश्नावली की  लगभग  6,000  प्रतियाँ  भेजी  गई  ।  अरब  तक  समिति  को  लगभग  400  उत्तर

 प्राप्त हुए  हैं  ।

 समिति  की  बैठकें  नागार्जुन  मदुराई

 तथा  त्रिवेन्द्रम  में  हुई  हैं  कौर  भूमि  after  से
 प्रभावित  व्यक्तियों  या  भूमि  अधिग्रहण  की  कार्य  प्रणाली

 933



 Written  Answers  Chaitra  1,  1850
 (sake)

 का  अनुभव  रखने  वाले  व्यक्तियों  की  शहादतें  रिकार्ड  की  गई  ।  कौर  अधिक  शहादतें  रिका

 करने के  लिए  समिति  की  झ्रागामी बैठकें  26
 से

 29
 मैचों  तक  जयपुर

 व
 उदयपुर  में  ह डोंगी  | होंग

 समिति से  जुलाई  1968
 के  अन्त  तक  रिपोर्ट  करने  को  कहा  गया  है

 हों का  कै

 4622.  भद्धाकर  सरकार  क्या  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  किसी  निर्धारित  क्षेत्र  में  हों  शादी  को  नष्ट  करने  की  किसी  योजना  का  उत्तर

 प्रदेश  के  कानपुर  जिले  में
 सफलता  पुर्व

 परीक्षण  किया  गया

 यदि  तो  उसका  व्य  व्या  हाल

 चूहों  mate  के  आतंक  को  दूर  करने  के  हेतु  इस  योजना  को  अखिल  भारतीय

 पर  अपनाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 fare )  से  जहाँ  ।  कानपुर  के  समीप  कल्याणपुर  के  एक  छोटे  क्षेत्र  चूहों  से

 मत  रखा  जा  रहा  ।  इसकी  तकनीकी  में  वक्तमें  fas  हैं  फौसफाइड  से  चारा

 साइनाइड  साइटों  शे  चहे  के  बिलों  में  गेस  भरना  झ्र  बा रफ राइन  जेसे  एन्टी  को श्राग्लण्ट्स  का

 प्रयोग  ।  इसके  लिए  सघन  सर्वेक्षण  तथा  नियन्त्रण  कार्य  की  आवश्यकता  है  जो  कि  एक  सीमित

 क्षेत्र  में  ही  सम्भव  है  ।  हों  के  नियंत्रण  करने  के  लिए  क्षेत्र  के  कार्यकर्त्ता  इस  तकनीकी  को  भली

 भांति  जानते  fea  अखिल  भारतीय  पर  उसे  अपनाने  में  कुछ  कठिनाइयां  क्योंकि

 इसके  लिए  स्टाफ  तथा  धन  सम्बन्धी  बड़े  संरा  रनों  की  आवश्यकता  होगी  |

 बम्बई  के  मुख्य  डाकघर  की  कोषागार  दासा

 4623.  श्री  Ho  ला०  नया  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  रख

 नया  यह  सच
 है

 कि  बम्बई  के  डाक  व  तार  विभाग  ने  1  1966
 से

 ठेका

 समाप्त  करके  बंबई  के  मुख्य  ढाक घर  की  कोषागार  शाखा  तथा  नगर  के  भ्रमण  कार्यालयों  के  प्रशासन

 को  प्रिये  हाथ  में  ले  लिया

 2

 यदि
 तो  सरकार ने  भूदपूर्वें  कामना  रियों

 को
 कैसे  खपाया हैं  ;

 (a)  नया  उन  कर्म चा
 ८  UA  तथा  सेवा  की  शून्य  शर्तों  के  बारे  में  संरक्षण  fear  गया

 ait

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 ससी-कायम  तथा  संचार  विभाग  में  रकम  मता  हस्
 go

 1  जी

 उ
 हैं  बि  भाग  में में  पोलित  पे कों  वीके

 श्रेणी  के  रूप  में  खपा

 लिया  गया  है  ।  उन्हें उन्हें  जिस  बेद  में  खाया  गया  उन्हें  न्यूनतम  वेतन
 दिया  गया  है  ।

 झर  (7)  ्  सलें  विचारधीन  ह्  |
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 बिल्ली में  सार्वजनिक  टेलीफोन घर

 4624.  श्री  प्रेम  चन्द  वर्मा  :
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  वि  :

 क्या यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  तथा  नई  दिल्‍ली
 में  सार्वजनिक टेलीफोन  घरों  की  कमी  के  बारे

 में  बहुत  शिकायतें
 जोर

 यदि  तो  जनता
 की  इस  शिकायत को  दूर  करने  के  लिये  सरकार

 ने
 क्या  कार्यवाही

 की  है
 ?

 ard  तथा  finn  में  राज्य  मंत्री  go  कु०  सरकार

 को  दिल्ली  ग्रोवर  नई  दिल्‍ली  में  साव  जनक  टेलीफोन  घरों  की  कमी  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  है  ।

 )  उपलब्ध  एक्सचेंज  क्षमता के  2  प्रतिशत  का  साव  जनक  टेलीफोन  घरों के  लिये  उपयोग

 करने  के  लिए  एक  भर  बनाई  गई  है
 ।

 यह
 भी

 निश्चय  किया  गया  हैं  कि  एक  वर्ष  के  भीतर यह

 संसद  बढ़ा  कर  6  प्रतिशत  तक  कर  दी  जाय  भविष्य  में  एक्सचेंज  क्षमता  के  10  प्रतिशत  के

 मानक हवादार  पर  योजना  बनाई  जाये  |

 gant  के  लिये  ऋण  की  सुविधायें

 4625.  श्री  सीताराम  :
 कया  खाद्य  तथा  ele  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  छोटी  जोतों  वाले  काफी  संख्या  में  कृषक  ऋण  की  सुविधाओं  के

 आभाव  में  नई  तकनीकें  नहीं  अरपना  सके  ग्रोवर

 क्या  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अपेक्षित  ऋण  की  रानी  का  पता  लगाने कें

 लिये  सर्वेक्षण  कराने
 भर  अवश्यक  ऋण  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  प्राम्य  बैंकों  जैसे  अभिकरण

 स्थापित करने  का  है  ।

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मम्मी  (st  श्रप्मासाहिब

 श्रमिक  उत्पादनशील  सघन  कृषि  जिला  कार्यक्रम  तथा  सघन  कृषि  क्षेत्र  कार्यक्रम

 के  क्षेत्रों  के  कृषकों  के  लिये  रिजर्व  बैक  की  वित्तीय  सहायता  से  सहकारी  संस्थानों  के  माध्यम  से  खादानों

 के  संभरण  हेतु  ऋण  की  सुविधायें  प्रदान  की  गई  ।  इसके  अतिरिक्त  अनावश्यक  खादानों  की  माँग

 श्र  विशेषकर  बीजों
 व

 उर्वरकों
 की

 माँग
 की

 पूति  के  लिये  राज्य  सरकारें
 भी

 तकाबी  ऋण  देती  हैं
 ।

 इस  प्रयास में  केन्द्रीय  सरका  र  भी  योगदान  देती  है  जो  व  कीटनाशक  औषधियों  के  वितरण

 के  लिये  अल्पकालीन  ऋणਂ  की  सुविधायें  प्रदान  करती  है  ।

 wey  क्षेत्रों  में  कृषि  तकनीकों  को  अपनाने  के  प्रबन्ध  अपर्याप्त  हैं  ।  परन्तु  यहाँ  भी  सहकारी

 संस्थायें  धीरे-धीरे
 क्रौप  लोन

 सिस्टम  को  अरपना  रही  हैं  और  इस  बात  का  प्रयास
 जाता

 है  कि  ऋण  की  सप्लाई  का  संबंध  उत्पादन  संसाधनों  से  जोड़ा  जाये  न  कि  काश्तकार  की  संपत्ति  या  उसकी

 भूमि  के  श्राकार  से  ।

 रिजर्व  बैंक  आफ  इंडिया  द्वारा  स्थापित  भारतीय  रूरल  रिव्यू  कमेटी  कृषि

 उत्पादन  की  नई  पद्धति  के  संबंध  में  कृषि  ऋण  विषयक  विस्तृत  अध्ययन  कर  रही  हैं  ।  पृथक  सर्वेक्षण

 ह ॥ की  आवश्यकता  नद्दी  है
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 we
 औद्योगिक  प्रशिक्षण  =  द  wid

 4626.  शी  सीताराम  नया  शरम  तथा
 पुनर्वास

 मंत्रो  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  द्वारा  कितनी  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थाएं  चलाई  जा  रही

 उनमें
 प्रतिवर्ष

 कितने  व्यक्ति  प्रशिक्षण पाते  हैं  ;  atk

 सरकार  इन  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिलाने  में  सहायता  देती  है  तथा
 न संस्थाओं

 में  प्रशिक्षण  प्राप्त  कितने  व्यक्ति  इस  समय  बेरोज़गार  हैं  ?

 रोजगार  तथा
 पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  स०  चु ०  31

 1968  को  356  |

 पिक  ि

 (@)  ay  प्रशिक्षण  प्राप्त

 करने  वाले
 ददा मनन  a  सय  —— $< —

 1963  72,001

 1964  28,382

 1965  76,603

 1966  44,407

 1967  61,093

 (  प्रान्तीय )

 प्रौद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थान  में  प्रशिक्षित  लोगों  को  सामान्य  रूप  से  नियोजन  कार्यालयों

 द्वारा  नियुक्ति  सहायता  दी  जाती  है  ।

 भूतपूर्व  प्रशिक्ष  पार्थियों  में  बेरोजगारी  से  संबंधित  यथातय्य  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  फिर

 भी  उत्तर  प्रदेश में  सन्‌  1965  प्रौढ़  दिल्‍ली में थ |  1966 में  नमूने  के  तौर  पर  सर्वेक्षण  किया  गया  था

 जिससे  चलत है  त्र
 पक्ष

 ग
 प्राप्त  लगभग  90  प्रत  पत  लोग  पर  लगे

 mate  प्रशिक्षण  केन्द्रों  से  रबर  1965  में  प्रशिक्षित  हुए  भूतपूर्व  प्रशिक्षणार्थियों  का

 नियोजन  स्तर  जानने के  हाल  ही  में  खित  भारतीय  स्थान  किया गया  है

 Supply  of  Rice  to  States

 627.  Shri  BhogendraJha:  Willthe  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased
 to  ref  ट  r  tothereply  givento  Unstarred  Question  No.  1592  onthe  22nd  February,  1968
 atid  state  ६

 (a)  the  names  of  States  to  which  rice  was  supplied  by  the  Centre  during  the  year  1967

 (b)  the  quantity  of  rice  to  the  States,  State-wise  $  and

 ri LiL. Ae  e1nnl:
 ouppil  ed  by  the  SLITS

 ert  2  to  Bihar  during  the  period  from  19¢7
 196  9

 the  quantity  of
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 लिखित  उत्तर 1
 चैत

 1890

 The  Minister  of  State  in  the  Minist  ry  of  Food  culture,  Community  Deve-

 lopment  and  Cooperation  (Shri  Annasa  hib  Shinde)  (a)  and  (b).  A  statement  showing
 the  quantities  of  rice  supplied  to  the  differcr!  States  during  1967  is  attached  [Placed  in  k-
 brary.  Sea  No,  LT-538/68.]

 (८)  362°7  thousand  tonnes

 Samastipur  Sugar  Mfils

 to  state
 4628.  Shri  Bhogendra Jha  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  te  pleased

 (a)  whether  Government  propose  to  include  a  representative  of  the  labour  union  in  the
 Board  of  management  of  the  Samastipur  Sugar  Mills  and

 (b)  if  so,  when  and  in  what  capacity  and,  if  not  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food  Agriculture,  Community  Deve-
 lopment  and  Cooperation(Shri  Annasahib  Shinde):(a)and  (b).  The  Government  do  not
 propose  to  include  a  representative  ot  the  labour  unionin  the  Board  of  Management  consti-
 tuted  for  the  management  of  the  Samastipur  Sugar  Mills.  It  has,  however,  been  decided  to
 get  up  a  Committce  consisting  of  2  members  each  of  cane  growers  and  workmen  under  the
 Chairmanship  ofthe  General  Manager  to  advise  him  in  the  day  to  day  working  of  the  mills.
 The  Board  of  Management  will  giye  due  consideration  to  the  suggestions  made  by  the  Ccm-
 mittee.

 जिला  टेलीफोन  सलाहकार  समिति

 4629,  श्री  श्रनिसद्धन  :  नया  संचार  मंत्री  यह

 बताने

 की  करेंगे कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  डाक  तथा  तार  विभाग  ने  एर्नाकुलम  जिला  श्रमजीवी  पहनकर  संगठन

 से  कहा  है  कि  वह  एर्नाकूलम  जिला  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  में  सम्मिलित  किये  जाने  के  लिये

 झपने  प्रतिनिधि का  नाम  बताये  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  संगठन  द्वारा  नामजद  किये  गये  व्यक्ति को  इस  समिति  में

 शामिल  नहीं  किया  गया  are  किसी  अन्य  व्यक्ति  को  नामजद  किया  गया  ;  गौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  प्रौढ़  इस  स्थिति  को  दुरुस्त  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही

 की गई

 संसद-कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (sit go इ०  कु०
 :  जी  af

 जी  अखिल  भारतीय  समाचार पत्न  सम्पादक  सम्मेलन  के  एक  प्रतिनिधि को

 जद  किया  था  ।

 विभिन्न  प्रेस  संस्थाओं  द्वारा  सुझाए  गए  नामजद  व्यक्तियों  के  नामों  की  सुची  पर  विचार

 कर  लेने  के  बाद ही  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  में  प्रेस  प्रतिनिधि  को  नामजद  किया  गया  था  ।

 स्वचालित  बेकरियां

 4630.  रेड्डी

 sit  महाराज fag  मारती

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  15  1968  के  अ्रतारांकित प्रश्न  संख्या  584  के  उत्तर के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (3)  देश  में  स्वचालित  बेकरियों की  स्थापना  में  कुल  कितना  व्यय  शुभ्रा  हे  प्रस्तावित
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 Written  Answers  Chaitra  I,  1890  (Saka)

 इन  बेकरियों की  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है  कौर  शेष  प्रस्तावित  बेकरियों  की  अनुमानित

 उत्पादन क्षमता  होगी  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  ध्र्नासाहिब

 :  जब  तक
 1968

 के  अन्त  तक
 104

 लाख  रुपये  हुये
 9

 बेकरी  यूनिटों
 को  लगाने के  लिये  gat  अनुमानित  कुल  पूंजीगत  परिव्यय  270  लाख  रुपये  हे  ।  इसमें

 मशीनों की  लागत  शामिल नहीं  है  क्योंकि  ये  कोलम्बो योजना  के  अधीन
 उपहार  रूप

 में  प्राप्त हुई

 बम्बई  के  यूनिट  की  दैनिक  क्षमता  प्रत्येक  400
 ग्राम  की  72,000 डबल  रोटियाँ  है

 जबकि  शेष  यूनिटों की  दैनिक  क्षमता  प्रत्येक 00  ग्राम  की  36,000 डबल  रोटियाँ  हैं  |

 बोडो  का  समाप्त  फिया  लाना

 4631.  थी  न०  कु०  साल्वे

 थी  यशपाल सिंह  +

 व्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  स्थायी  श्रम  समिति  द्वारा  नियुक्त  ब्विपक्ीय समिति  ने  बताते

 मजूरी  बोर्डों  को  करने  का  सूझाव  दिया है  ;
 शौर

 यदि
 तो

 इस  समिति  ने  क्या  कारण  बताये  हैं  तथा  इस  संबंध
 में  सरकार

 की  क्या

 प्रतिक्रिया

 अम  तथा  पुनर्वास मंत्री  :  जी  द्विपक्षीय  समिति  ने
 सरकार

 को
 शहरी

 रिपोर्टे  भेजनी  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 ।

 राज्य  बीमा  alate  के  श्रन्तगत  श्रददादान

 4632  डा०  शेन  सेन
 ।

 तथा  अम  तथा  पुनर्वास  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (#)  क्या  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अधिनियम  के
 झन्तगंत  मालिकों  द्वारा  देय  अंशदान की  राशि

 बढ़ाने का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  इस  समय  कर्मचारी  कितनी  राशि  देते  हैं  तथा  इसमें  कितनी  वृद्धि  करने
 का

 प्रस्ताव  है
 ?

 आम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  1:  झर  1968 से  कार्यान्वित

 क्षेत्र
 में  नियोजकों  के

 विशेष

 sna  की  दर
 को  कुल  मजूरी बिल

 के  ob  प्रतिशत से  बढ़ाकर 3

 प्रतिशत किया  जा  रहा
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 21  ae,

 थधुनाफे में  से  लाम

 4688  डा०  रोनेन  सेन  ।  क्या  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इंडियन
 cess

 वेतन
 कम्पनी  बनंपुर  झ्रासनसोल के

 कारियो ंने  कर्मचारियों को  वर्ष  1966-67 के  सनाफे के द्वस्से का य के  हिस्से  का  लाभांश  नहीं  दिया है

 कौर  1967 से  वकंशाप बन्द  कर  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  नियोजकों  द्वारा  लाभांश  का  भुगतान  कराने  के  लिये  सरकार का  नया

 वाही  करने  का  विचार

 शम  तथा  पुनर्वास मंत्री
 :

 जी

 इस  मामले पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 बिहार  में  विकास  कार्यक्रम

 4634.  थी

 भी  दिव  चना  था  st

 क्या  हाथ  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  वर्ष  बिहार  में  कृषि  विकास  कार्यक्रम  चलाने  का  ब्रिटिश  सहायता  संगठन

 का  विचार  है

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ;  कौर

 कया  उस  कार्यक्रम को  चलाने  के  लिये  विशेषज्ञ  स्वयंसेवकों का  कोई  दल  दीवार  में  पाया

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रप्मासाहिब

 सरकार  को  इस  कार्यक्रम के  बारे  में  कोई  जानकारी नहीं  है

 ग्रोवर  (77)  प्रश्न ही  नहीं  उठते  !

 कृषि  सम्बन्धी  wae

 4635.  थ्री  शिवशंकर झा
 :

 नया  वाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि
 10  1968 को  प्रधान  मंत्री  ने  भारतीय  कृषि  अनुसंधान

 नई  दिल्‍ली  के  सातवें  दीक्षांत  समारोह में  भाषण  देते  हुए  कृषि  संबंधी  अनुसन्धान  के
 लिये

 पाँच  सुन्नी  कार्यक्रम
 का

 उल्लेख  किया  था  ;  site

 यदि  तो
 तत्संबंधी  ब्योरा क्या  है  प्रौढ़ इस  संबंघ  में  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 939



 Written  Answers  March  21,
 1968  _

 सामुवायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रन्नाताहिव
 उ  )  :  प्रधान  मंत्री  ने  झ्र पने  भाषण  में  सुझाव  दिया  था  कि  कृषि  प्रनुसत्धान

 कार्यक्रम पर  विचार  करते  समय  निम्न  बातों  पर  विचार किया  जाये

 (1)  सघन  कृषि  से  प्राप्त  हाने  वाले  लाभों को  समन्वित  किया  जाये  कौर  वनस्पति

 रोगों
 के

 नियन्त्रण
 पर  विशेष  ध्यान  देकर  संभावित  हानि  को  का  जाये

 ।

 (2)  क्वालिटी के  साथ  ही  साथ
 उत्पादन

 में  द्वि  करने  के  उद्देश्य  को  दृष्टि  में
 रखा

 (  सूखी  खती  को  कौर  लाभप्रद  बनाया  जाये  ताकि  सघन  कृषि  की  पद्धति से  देहात

 में  विषमता  न  बढ़ने  पाये  :  कौर

 (4)  start  व  तकनीकों का  निर्माण  व  विकास  fear  जाये  जिस  से  कृषक  की

 कुशलता  बढ़े  ।

 भारतीय
 कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा

 प्रायोजित
 अखिल

 भारतीय
 समन्वित  सस्य  सुधार

 अरियो  जोरों  के  श्रन्तगेंत  इन  मदों  पर  ग्रनुसंघान  कार्य  किया  जा  रहा  है  ।

 खाद्यान्नों  की  ales  उपज  वाली  किस्मों  की  उपज

 4636.  थी  शिवचन्द्र  झा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  वर्ष  केरल  में  घान  की  मद्रास में  घान  की  ए०

 डी०  टी  ०-27  राजस्थान में  गेहू ंकी  मेक्सिकन  किस्म  शौर  उत्तर  प्रदेश  में  q-68 68  की  उपज

 की  राज्यों  की  उपज  की  से  अधिक  है

 )  यदि  at,  तो  कितने  प्रतिशत  तथा  इसके  क्या  कारण  हें

 क्या  घान  अथवा  गईं  की  किस  एसी  किस्म  को  बिहार  में  परीक्षण  किया  wat

 ह  कौर

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय में  राज्य  मंत्री  श्रप्नासाहिब

 :
 जी  हां  |

 1967-68  की  धान  कौर  गेंहूं  की  इन  किस्मों
 की

 औसत  प्रति  एकड़  उपज  की  जानकारी

 प्रभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  फिर  भी  1966-  67  म
 राज्यों  की  औसत  उपज

 म
 निम्न  प्रकार  से  प्रति  एकड़

 वृद्धि  हुई

 :
 --

 क्रम  संख्या  राज्य
 i

 प्रतिशत  वृद्धि

 1  केरल  40

 2  मद्रास  TT  93

 3  254 गह  |

 4  उत्तर  प्रदेश  गेहूं  184
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 1  1890  लिखित  उत्तर

 इन  किस्मों  के  प्रतीक  उत्पादन  का  कारण  इनकी  अधिक  उत्पादन  क्षमता  है  यह  तथ्य  भी  है

 कि  यह  कार्यक्रम उन  क्षेत्रों  म  लागू  किया  जा  रहा  है  जहां  सिंचाई/वर्षा  सुनिश्चित है  कौर  इसके  साथ

 साथ  विभिन्न  कृषि  भ्रादानों  जैसे  सुधरे  हुए  कीटनाशक  कृषि  ऋण  इरादी

 दिये  जाने  की  भी  उपयुक्त  व्यवस्था  है
 ।  प्रत्येक  फसल  का  मौसम  प्रारम्भ  होने  से  पूर्वे  कार्यक्रम  में  भाग

 aa  वाले  किसानों  के  लिये  अल्प  अवधि  के  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों की  व्यवस्था  भी  की  जाती  है  ।  इन

 पाठ्यक्रमों  म  विभिन्न  फसलों  के  लिए  सिफारिश  की  गयी  पैकेज  विधियों  को  समझा  जाता  जिससे  कि

 किसान  इनका  तरह  पालन  कर  |

 1966-67  कौर  1967-68 में  बिहार  के  विस्तृत  क्षेत्र  में  कृषि  के  लिये  धान

 की  ताइचुंग  कौर  गेहूं  की  मैक्सिकन  किस्मों  )  का  परीक्षण किया  ग़था  ।

 (4)  राज्य  सरकार  से  उत्पादन  के  रूप  में  परिणाम  et  उपलब्ध  नहीं  हुये  हें
 ।

 फिर  यह

 बताया  गया  है  कि  ये  किस्म  परम्परागत  किस्मों  की  भ्र पे क्षा  अधिक  उत्पादन  शील  हे  ।

 सिविल  विवाह

 4637.  दीपचन्द  झा
 :

 er  विधि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (®)  क्या  मह  सच  है  कि  भारत  में  सिविल  विवाह  के  लिये  डाक्टरी  प्रमाणपत्र  आवश्यक  नहीं
 धौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूं
 ?

 विधि  मंत्रालय में  उपमंत्री  qo  यूनुस
 ।

 जी

 विवाह  का  पक्षकार  इस  बात  के  लिए  स्वतन्त्र  है  कि  बह  ॒  विवाह के  दूसरे  पक्षकार
 की

 स्वस्थता  के  बारे  मे  अपना  समाधान  कर  ले  ।  इस  मामले  में  कोई  विधिक  अपेक्षा  अधिरोपित  करना

 समीचीन  नहीं  समसा  जाता  |

 मक्सिम  मौकों  स्मारक  डाक  टिकट

 4638.  श्री  दीपचन्द  झा
 :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 सरकार  का  विचार  मैक्सिको  गोर्की  स्मारक  डाक  टिकट  जारी
 करनें

 का

 यदि  तो  कब  ate  कितने  मूल्य  के  ;

 क्या  रुस  ने  भारतीय  नेताओं  की  स्मृति  में  डाक  टिकट  जारी  किये

 यदि  तो  कब  शर  किन-किन  भारतीय  नेताओं  के  ?

 संसद्-कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इ०  कु०
 :  जी

 हां
 ।

 28  1968
 को  15  पैसे  के  मूल्य-वर्ग में  ।.

 Al
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 सोवियत  समाजवादी  गणराज्य  संघ  द्वारा  भारतीय  नेतायों  के  सम्मान  में  निम्न  को

 स्मारक  डाक-टिकट  जारी  किये  गए  हैं

 6  च्  s (1)  रवीन्द्रनाथ  ठाकुर  थि  8-5-61  को

 (2)  जवाहरलाल  नेहरू  थक  थ्  चक  शक  20-8-64 को

 All  India  Labour  Economics  Comference

 | च् 4639.  Shei  Raghuvir  Singh  Shastri  Will  the  Minister  of  Labour  and  Reha-
 bilitation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Dr.  Baljit  Singhin  his  Presidential  address  at  the  Eleventh  All  India  Labour
 Economics  Conference  held  in  Madras  during  the  last  week  of  December,  1967  had  said
 that  because  wages  were  not  based  on  production,  our  economy  hd  become  more  wages—
 more  cOst—oriented  and  as  a  result  unemployment  has  increased  in  the  country;

 (b)  the  other  conclusions  drawn  by  the  conference;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto?

 The  Miaoister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi)  (a)  to  (0).  According
 to  the  press  reports  the  Conference  was  held  by  a  non-official  body  and  no  official  report
 Or  recommendations  of  the  conference  has  been  Officially  received  by  Government.  No  fur-
 ther  action  is  called  for  on  such  general  observations.

 Sale  of  Foodgrains  in  open  market

 4640.  ShriRaghuvir  Singh  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  some  States  have  permitted  the  sale  of  foodgrains  in  the  open  market;
 an

 (b)  ifso,  whether  it  has  in  any  way  affected  the  procurement  of  foodgrains  by  the  Foc  a

 Corporation  of  India?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food  ,  Agriculture,  Community  Deve-

 lopment  and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  :  (a)  There  is  no  restriction  on  free
 sale  of  foodgrains  in  the  open  market  within  State  Zones  except  in  the  statutorily  rationed
 areas.  Free  sale  of  all  foodgrains  has  been  permitted  in  the  statutorily  rationed  areas  of  Delhi
 and  Kanpur  and  of  rice  in  Hyderabad.

 b)  No,  Sir.

 Study  of  Community  Development  Programmes  by  Economic  Commission
 or  Asia  and  Far  East

 4641.  Shri  Raghuvie  Siagh  Shastri:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  13  member  team  of  the  Economic  Commission  for  Asia  and  the  Far  Eaat

 has  recently  visited  India  to  study  the  community  development  programmes  in  the  country;

 (b)  if  30,  the  main  findings  thereof;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture  Community  Deve-

 lepmeat  and  Cooperation  (Shri  M.  S.  Gurupadaswamy  (a)  Yes,  Sir.  A  Study-cum-

 Fraining  Team,  on  the  Role  of  Community  Development,  wit  h  particular  reference  to  Land

 Settlement  and  Land  Reform,  consisting  of  13  members  sponsored  by  ECAFE  Bangkok,
 visited  India  from  the  16th  to  21st  February,  1968.

 (०)  No  report  has  yet  been  received  from  ECAFE  in  this  connection.

 (c)  Does  not  arise.
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 लिखित  उत्तर न क नाणणणणययतायएयण  प गाम  tes,

 Multi-Cropping  System

 4642.  Shri  Ra  ghuvir  Singh
 Swastri  :  Will  the  Minister  of  Food  aed

 Agriculture ‘be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Indian  Council  of  Avricuitural  Research,  New  Deihi  have
 invented  a  New  agricultural  system  by  wh'ch  it  would  be  possible  to  have  four  harvests in  4
 year;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 the  action  taken  by  Government  to  popularise  this  system

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ‘maent  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  Yes.  The  Indian  Agricultura!
 Research  Institute  has  developed  a  new  technique  termed  as  by  which

 @  farmer  can  grow  4  food  crops  or  3  food  crops  and  oilseed  crop  on  the  same  Piece  of
 land  in  a  year.

 (b)  The  main  features  of  this  new  technique  are:

 (i)  The  4  food  crops  grown  are  mung,  maize,  potato  and  wheat.  Tria,  fan  oilseed  crop
 ‘Cam  be  grown

 in  place
 of  potato.

 (ii)  The  variety  mung  ‘Baisakhi’  which  was  originally  bred  as  a  monsoon  season  crop  has
 been  verv  successfully  grown  as  a  summer  crop  between  the  wheat  harvest  and  maize  sowing:

 (iii)  Maize  crop  is  planted  in  the  standing  crop  of  mung  a  few  days  before  the  harvest  after
 applying  the  recommended  fertilizer  doses  between  the  mung  rows.  Toria  cropਂ  is
 Planted  in  the  standing  crop  of  maize.around  15th  of  September  with  the  help  of  hand  tools.
 ‘Wheat  is  sown  at  the  end  of  December  or  first  week  of  January.

 (iv)  The  total  quantity  of  fertilizers  used  is  the  same  85  recommended  for  maize  and
 wheat.  The  total  number  of  preparatory  cultivation  for  all  the  4  crops  is  just  equal  to  what
 the  farmers  adopt  for  wheat  alone.  This  cuts  very  greatly  the  cost  of  cultivation  of  crops.
 The  cropping  system  includes  2  crops  (Mung  and  Toria)  which  are  deep  rooted  and  feed
 mostly  on  the  lower  layers  of  the  soil  and  2  shallow  rooted  crops—wheat  and  m  iiae—which
 tap  the  surface  layer  for  their  nutrients.  The  system  of  cropping  is,  therefore,  scientifi-

 ‘Cally  very  sound.

 (v)  The  system  is  ideally  suited  for  small  farmers  in  northern  parts  of  the  country  and  will
 ‘Open  up  vast  employment  opportunities  .on  the  small  farms.  No  other  food  crop  except
 ‘mung  can  be  matured  with  just  2  icrigations  during  samme2r  moiths  apart  feon  applying
 Protein  rich  legume  fodder  for  farm  cattle.  This  will  partly  make  up  for  the  fodder  scarcity

 unrg  summer  months.

 (vi)  Since  the  crops  are  grown  in  quick  sequence  the  weeds  get  suppressed,
 ि

 (vii)  The  rela  y  cropping  techni  que  can  be  taken  up  in  the  areas  as  we  1
 ‘aS  im  ‘canal  irrigated’  areas  where  irrigation  is  assured.

 (c)  The  following  steps  have  been  taken:—

 (i)  The  multiple  cropping  techique  referred  to  above  has  been  given  very  wide  puabli-
 city  by  the  Indian  Council  of  Agricultural  Research  through  their  Special  News  Supple  nznes
 00  Agriculture]  Research  in  India  published  on  the  29th  December,  1957  by  39
 English,  Hindi  and  major  Indian  languages  with  a  total  circulation  of  over  20  lakhs.

 (ii)  The  relay.  cropping  technique  has  been  broadcast  from  All  India  Radio  and  telecast
 -y  the  Television  Centre  of  the  All  India  Radio  to  demonstrate  the  technique  to  the  tarne

 13.

 (iii)  Details  of  relay  cropping  in  the  form  of  a  cyclostyled  note  have  been  supplied  to  a

 arge  number  of  farmers  in  response  to  the r  requests.

 (iv)  Samples  of  seed  of  Mung  Baisakhi  which  is  the  linch-pin  of  t  is  cro  s2q42172  have
 een  supplied  to  over  500  farmers  -with  the  n  aoa ot  hee बा  ssary  imstructioas  to.m  altiply  it  daring  the

 summer  months  and  again  during  the  mansoon  season  so  th  at.  they  can.  have  their  0  1.555

 for  summer,  1969.  ह  ७,
 ON)  ae  pilot.  demonstrations.  h  ave  been.  arranged  for  the.  Delhi.  Seite  Te  rr  tory  under

 ‘direct  superv  sion  of  the  Institute  staff.
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 कृषि  के  लिये  ऋण  को  सुविधायें

 4643.  भरी  देवकी  नवीन  पाटो दिया :  क्या  खा  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अर्थव्यवस्था  के  अन्य  क्षेत्रों  में  ऋण  के  मामले  में  उदारता से  काम

 लिया  गया  है  परन्तु  तिलहन  कौर  दालों  के  बारे  में  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  जिससे  व्यापार  पर

 प्रतिकूल प्रभाव  पड़  रहा

 क्या  ford  बैंक  फ  इण्डिया  से  atte  किया  गया  है  कि  वह  इस  मामले  पर  विचार

 कौर

 यदि  तो  रिज  बैंक  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता
 म

 मालय  में  राज्य  सत्री  (sv  प्रभा सा हिय

 :
 कतिपय  प्राथमिकता क्षेत्रों  में  ऋण  के  विषय  में  उदारता  aga  ली  गई  है  जैसे  कि

 (1)  निर्यात  के  लिये  ऋण  द्वारा  भेजे  जाने  से  पुर्व  व  उसके  (2)  कृषि  खादानों के

 लिये  ate  कीटनाशक  (  3)  ऋण  गारंटी  संगठन  द्वारा  गारंटी कृत  लघु

 उद्योग
 |  जहां  तक  मूंगफली  कुछ  सत्य  तिलहनों  का  सम्बन्ध  सट्टे  पर  फसलों  के  होने

 शर  मूल्यों  में  उचित  गिरावट  के  कारण  वर्ष  में  नियन्त्रणों  को  संशोधित  कर  दिया  जहां तक

 अनाजों  दालों  का  सम्बन्ध  वर्तमान  प्रतिबन्धों  को  जारी  रखना  जमाखोरी की  प्रवृत्ति को

 समाप्त  करने  के  विचार  से  आवश्यक  समझा  गया  है  ।

 शौर  प्रश्न
 नहीं  होते  ।

 Fruit  cultivation  in  Nagaland

 4644.  Shri  Shashibhusan  Bajpai  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state  the  nature  of  assistance  provided  or  proposed  to  be  provided  by  Government
 for  fruit  cultivation  in  Nagaland  and  also  their  storage  and  transportation  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  The  assistance  for  fruit  cultivation
 and  their  storage  in  Nagaland  is  provided  under  the  State  Plan  Scheme.  The  State  Govt.  have:

 included  the  following  schemes  in  their  Draft  Annual  Plan  for  implementation  during  1968-69.

 +

 Name  of  the  Scheme  Proposed  outlay
 for

 -

 T'cy
 Hort.  Dev.  Scheme  .,  a  jf

 Progeny  orchards-cum-nursery  सही  50

 Fruit  Preservation  Factory  .  2°00

 Cultivation  of  Orange  and  Pineapple  .  .  a  0°69

 .  a  e  ह  a  श
 0°86

 a एए

 Cold
 storage

 There  is  a  special  arrangement  for  financing  the  Plan  of  State  of  Nagaland  under  which
 the  revenue  expenditure  is  met  by  Central  Grant  and  capital  expenditure  is  met:through  loan

 assistance  by  the  Centre.
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 1  चैत  169०  लिखित  उत्तर

 Storage  Facilities  for  Foodgrains

 4645.  Shri}  Shashibhushan  Bajpai  :

 state
 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture

 be  pleased  to

 (a)  whether  Government  propose  to  give  such  facilities  to  the  farmers  as  may  kelp  them
 in  storing  foodgrains  in  the  warehouses  charging  moderate  rents  for  the  period  during  which
 the  speculators  maintain  the  low  rates  of  prices  of  foodgrains;  and

 (b)  whether  Government  propose  to  grant  some  financial  assistance  to  the  farmers  till
 they  डटा  remunerative  prices  for  their  production  ?

 The  Minister  of  Stqate  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Ccmmunity
 Development  and  Cooperation  (Shri  Annasahib,  Shinde  ):  (a)  and(b)  The  ;  Central
 Warehousing  Corporation  and  the  State  Warehousing  Corporations  haye  constructed  a  number
 of  warehouses  where  farmers  020  store  their  agricultural  produce  at  reasonable  rent,  L'acilities
 referred  totherefor  already  exist  .  The  depositors  can  obtain  loans  and  advances  from  banks
 against  the  warehouse  receipts  issued  to  them  by  the  Central  Warehousing  Corporation  and
 the  State  Warehousing  Corporations,

 Bar  Council  Examination

 "4646.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Law  te  pleesed  to
 atate

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Maharashtra  Bar  Council  has  requested  the  Central,  Govein-
 ment  to  exempt  such  Law  Graduates  from  appearing  in  the  Bar  Council  Examination  as  have
 completed  three  years’  course;  and

 the  reaction  of  Government  thereto  ? (9)  if  50,

 The  Deputy  Minister  to  the  Ministry  of  Law  (Shri  M.  Yunus  Saleem  (a:
 arid  (b)  No  such  request  has  been  received  from  the  Maharashtra  Bar  Council.  Eut  the  Secre-
 tary,  Maharashtra  State  Lawyers’  Association,  Akola  forwarded  on  the  17th  January,  1007
 a  copy  ofthe  resolutions  passed  at  the  meetings  of  the  Maharashtra  State  Lawyers’  55.0 1811011.0
 on  the  24th  and  25th  December,  1966.  One  of  the  resolutions  suggests  discomlinusrce
 the  Bar  Council  िश: 31011  for  Law  graduates  who  have  undergcne  a  three  year  ccurse  in
 low.  This  category  of  Law  graduates  has  been  exempted  from  training  ofd  2६ 111 1182111:1:5
 by  the  Admission  as  Advocates  (Training  and  Examination)  Rules,  1668  issued  onthe  Sth

 1968.

 Departmental  Examination  in  &  T  Department

 4547.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Communicaticas
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  all  the  books  prescribed  for  the  Departmental  टज६ा11118111: 105
 in  the  Posts  and  Telegraphs  Department  are  available  only  in  English

 b)  whether  it  is  also  a  fact  that  it  has  been  stated  in  the  Post  and  ।  Telegraph  Manual
 |  (Volume  IV)  that  811.0  Departmental  examinations  would  be  held  in  Enguish  ;

 (c)  the  reasons  for  not  making  the translations  of  the  said  bocks  availetle  in  Hindhi  by
 now;

 (d)  the  time  by  which  the  said  bocks  are  likely  to  be  translatednto  Hindi  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Departments  of  Parliamentary  Affairs  and  Commu-
 nications  (Shri  I.  K.  Guayal)  :  (a)  Yes.

 b)  No.

 (c)  Translation  and  छापा ए  of  the  departmental  Manuals  in  Hindi  hes  teen  taken  up
 and  ig  in

 Progress.

 o1ven (d)  No’  precise  date  can  be ध  given  but  action  is  in  progress  to  complcte  the  translation
 work  as  early  as  हन  नज  sible,  An  officer  has  also  been  appointed  specially  for  this  purpose.
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 सम्बन्धी विचार  गोष्ठी

 4648.  श्री  सीबीआई Ho  पटेल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अनाज  की  फसल  उगाने  के  बारे  में  कृषि  विशेषज्ञों  द्वारा  हाल  में  में  एक

 विचार  गोष्ठी  का  किया  गया  था

 इस  विचार  गोष्ठी  के  निकायों  का  व्यौरा  कया  शौर

 उन  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  arava  में  राज्य  मंत्री  भ्रन्नञासाहिब

 :  जी  हां  ।
 भारतीय  कृषि  प्रनुसन्धान  परिषद्‌  द्वारा  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान

 नई

 दिल्‍ली मे  27  जनवरी से  31  1968  तक  सदस्य  प्रतिमानों  पर  जिसमें  झनाज  की  फसलें  भी

 सम्मिलित  एक  विचार  गोष्ठी  संगठित  की  गयी  थी  ।

 विचार  गोष्ठी  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  की  एक  प्रति  संलग्न  है  ।

 i  विचार  गोष्ठी  की  विस्तृत  सिफारिशों  सभी  राज्य  कृषि

 विश्वविद्यालयों site  केन्द्रीय  संस्थाओं  ar  गोष्ठी  की  सिफारिशों पर  आवश्यक  कार्यवाही करने  के

 लिये  भेज  दी  गयी  है  ।

 ्स्थि-चणं  सयंत्र

 4649.  श्री  मणिभाई जे  ०  पटेल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  की  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  भारतीय  ate  अनुसन्धान  संस्था  ने  ए  क  अस्थि-चूर्ण सन् यन्त्र

 cart  किया  है

 यदि  तो  उसका  व्यौरा कया  शौर

 उससे  क्या  लाभ  होने  की  सम्भावनाएं
 है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रप्ासांहिब

 निर्जीवीकृत  श्रीमाथी-चूर्ण  के  उत्पादन  हेतु  एक  नई  रासायनिक  विधि  का  विकास  किया

 गया है  ।  संस्थान  में  नस्ली  चूर्ण  की  तैयारी  के  लिये  किसी  सन् यन्त्र  का  विकास  नहीं  किया  गया
 ।

 नई  विधि  के  भ्रनुसार  कास्टिक  सोडा  की  सहायता से  हड्डियों  को  पूर्ण  रूप  सें  पृथक HT

 दया  जाता है  जिसे  हाइड्रोलिक  एसिड  की  सहायता से  निकाल  दिया  जाता है
 |

 इस  विधि  के  लाभ  निम्नलिखित अ" एਂ

 (  1)  इस  विधि  द्वारा  कार्य  करने  के  लिए  किसी  विशेष  सन् यन्त्र  या
 उपकरण  की  आवश्यक  ता

 नहीं  रहती
 |

 (  2).  इसे  झावश्यकता  भ्रनुसार  छोटे  यां  बड़े  स्तर  पर  लघु  उद्योग  के  लिए  |में  लाया

 सकता हैं  ।
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 (3)
 इस  विधि  द्वारा  कार्य

 करने के  लिए  जिन  रासायनों की  ग्रा वश्य कता  पड़ती
 ज

 सस्ते हैं

 (4)  इससे
 उन

 खर्चीले  स्टीम  डाई जस्ट ों  की  ग्रा वश्य कता  नहीं  रहती  जिनकी

 जरूरत  रहती  है
 ।

 (5)  इस
 विधि  से  जो  पदा  उपलब्ध  होता  है  वह  पूर्ण

 रूप
 से

 निर्जीवीकृत  होता है  ae

 स्टीम  डाईजैस्टिड उत्पादन  के  प्रतिकूल  उसे  कुक्कुटों  कौर  पशु  आहार  हेतु  काम

 में  लाया जा  सकता है  ।

 बर्मा  हारा  चावल  देने  का
 प्रस्ताव

 46  50.  wit  मिठाई जे  ०  पटेल
 :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बर्मा  सरकार  ने  श्रपनी  नई  फसल  में  से  भारत  को  चावल  देने  का

 प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  म॑  देने  का  प्रस्ताव  किया  कौर

 क्या  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  कर  लिया  गया  है
 ?

 सामुदायिक विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  भ्रन्नासाहिव

 शिन्दे  )
 :  से  बर्मा  सरकार  द्वारा  नई  फसल  से  दी  गई  100,000 मीटरी  टन  बावल

 की
 मात्रा

 खरीदी  गई  है  प्रौढ़
 इस

 खरीद  के  लिए
 7  196  8

 को  एक  ठेके  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  हैं
 ।

 सीमेन्ट  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारि दा

 4651.  श्री  श्रीनिवास  सीजन
 :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास बन्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विवार  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  द्वितीय  सी  मेंट  उद्योग  मंजूरी  बोर्ड  की

 सिफारिशों  को  लागू  करने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  करने  का  है  ;

 यदि  तो  यह  व्यवस्था  इसके  सदस्य  कौन  कौन  होंगे  तथा  इसके  कृत्य  क्या

 होंगे ;  शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्रम  पुनर्वास मंत्री
 :  से  इस  प्रयोजन  के  लिये  सरकार  का  कोई

 विशिष्ट  मशीनरी  स्थापित  करने  का  विचार  नहीं  है  ।  पहले  की  दूसरे  सी  मेंट  मजूरी  ats  की

 सिफारिशी को  राज्य  सरकार  जो  कि  सी  मेंट  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  प्रौद्योगिक  विवाद  श्रधिनियपम

 के  भ्रम्तर्गत  सरकारेंਂ  लाग  करवाया  जा  रहा  है  ।

 टेलीफोन  केलर

 4652.
 भी  स्वतंत्र सिंह  कोठारी  :

 कया
 संचार  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 बड़े  नगरों  में  टेलीफोन  केन्द्रों  की  क्षमता  बढ़ाने  के  लिये सरकार  का
 विचार  क्या  कार्य

 बाहर  करने  का
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 टेलीफोन  प्रणाली  की  चालन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  अतिरिक्त  टेलीफोन  लगाने

 टेलीफोन  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  हटाने  तथा  इसी  प्रकार  के  अन्य  कामों  के  ग्रनरोधों  को

 शीघ्र  पुरा  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं
 ?

 संसद-काय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ई०  Fo  गुजराल )  देश भर  में

 सभी  प्रमख  नगरों  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  क्षमता  में  देश  के  सीमित  साधनों  के  अनसार  विधि  क॑

 योजनाएं बना  ली  गई  हैं  ।  देश  के  कुछ  महत्वपूर्ण  नगरों  की  मौजूदा  क्षमता  कौर  प्रस्तावित  at

 क्षमता  इस  प्रकार  है

 कमाक नगर नगर  30  1967  प्रस्तावित

 पति  रिक्त  क्षमता को  एक्सचेंजों  की

 क्षमता

 —  एए

 06,950  56,250

 कलकत्ता  1,16,380  52,600

 दिल्ली  70,875  63,700

 46,100  18,600

 21,5090  4,600

 बंगलौर  1.3.  900  13,000

 ्  द्
 12,700  8,500

 कानपुर  8,500  7,500

 10,100  6,000

 10  8,200  4,500

 8,000  2,000 11

 6,600  1,500 12

 4,500  2,100 13

 3,500  ,000 14  इलाहाबाद

 2,400
 15  4,800

 5,400
 16  6,500

 लि  क  तक

 टेलीफोन  प्रणालियों  की  प्रच  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये ा  गाय  ६  म  ESET

 हैं

 1:  शिकायतों की  are  शीघ्र  ध्यान  देना

 2.  टेलीफोन  atc  घायलों  की  नियतकालिक नेमी  जाँच  करन  |

 3  उपभोक्ताओं  को  प्रदान  की  जाने  वाली  सेवा  का  विशेष्  निरीक्षण  द्वारा  नमूने  प्रस्तुत
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 4  सौंचश्यिकीय  प्रकार  नियन्त्रण  तकनीकों  का  प्रचलन  ।

 5.  देश  भर  में  मारो  परिवार  को  प्रावधन
 तता प्रो  को  पुरा  करने  के  लिए  उपलब्ध  साधनों

 द्वारा  विभिन्न  एक्सचेंजों  के  उपस्कर  में  बुद्धि  करना  |

 6
 स्थानीय  ट्रंक  सेवाओं  में  उन्नत  तकनीक  का  प्रचलन  करना  |

 7.
 प्रचालन  श्र  अनुरक्षण  के  मानक  में  सुधार  के  लिए  गहन  प्रशिक्षण  पौर  पुनश्चर्या

 ऋमों की की  करना  |

 सहायक  टेलीफोन ों  के  स्थानान्तरण ों  कौर  कायें  अन्य  झ्राडंरों  पर  सकल

 पहले  से  ही  शोघ  कार्रवाई  करते  रहे  कि  तकनीक की  दुष्टि  से  यह  सम्भव हो

 ऐसे  निवेदन  विभागीय नियमों  के  अ्रनरूप हों  ।

 संस्थान  टेलीफोन  के  स्थानान्तरण इसी  प्रकार  के  अन्य  कार्यों  सम्बन्धी  विभागीय

 नियमों  का
 हाल  ही  में  पुनर्विलोकन  किया  गया  है  पौर  ऐसे  मामलों  पर  शौध  ही

 कारवाई  करने  के

 लिए  उन्हं  काफी  हद  तक  सरल  बनाया  गया  है  |

 मेक्सिकन  फिस्स  के  गू  का  बोना

 4653.  श्री  दी  Wo

 थी  वेणी  देखकर  फार्मा

 नया  शाथ  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सारे  देश  में  चालू  फसल  में  कुल  कितने  क्षेत्रफल  में  मेक्सिकन  किस्म गेहूं  बोबा

 नया है

 )  कितनी  फसल  होने  का  अनुमान

 अगामी  फसल  में  में  क्लिक  गेंहूं  कितने  क्षेत्रफल  में  बोये  जाने  का  अनुमान है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रप्नासाहुब

 1967-68  के  लिए  गेहूं  की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों के  हेतु
 अखिल  भारतीय

 स्तर  पर  निर्धारित  66.  80  लाख  एकड़  भूमि  के  कुल  लक्ष्य में  से
 54.  30

 लाख  एकड़  भूमि

 में  मैक्सिकन किस्में  उगाई  गई  शेष  भूमि में  के  6  8
 और  गेहूँ की  अरन्य  स्थानीय  उन्नत  किस्मों को

 ar  वास्तव  में  कितनी  ale  में  arg  हुई  है  इस  सम्बन्ध में  जानकारी  समस्त
 राज्यों

 से  प्रभो  प्राप्त नहीं  हुई  किन्तु  आशा  यह  है  कि  मैक्सिकन  किस्म  के  गेहूं  को  चालू  फसल  में
 बोने

 का

 जो  लक्ष्य  गया  था  वह  पूर्णतया  प्त  होगा

 उपज  के  ares  भी  उपलब्ध  नहीं
 ।

 फिर  भी
 मौसम

 की  अनुकूल  परिस्थितियों

 को  देखते ge  किस्मों से  ह  से  1  टन  प्रति  एकड़  की  अतिरिक्त  उपज  होने  की  सम्भावना है

 (77)
 प्रगामी  फसल  मौसम  के  लिए  इन  किस्मों  के  सम्बन्ध  में  बनाए  गए  लक्ष्यों को  भ्र भी

 स्रेस्तिम रुप  न  दिया  जाना  है  ।
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 रेडियो  सेटों  को  लाइसंस  फोस  की  TR IE  राशि  के  भुगतान  कीट

 4654.  शी  वेणी  डाकर  wat  :  क्या  पचास  मंजो यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  रेडियो  लाइसेंसधारियों  तथा  we  व्यक्तियों  जिनके  पास  लाइसेंस

 क
 बिना  रेडियो  तथा  ट्रांजिस्टर arte  उस  स्थिति  में  दण्ड  से  we  दे  दी  यदि  वे  फीस  की  बकाया

 राशि  का  तान  करने  की  बजाय  वार्षिक  फीस  दें  तथा  नए  लाइसेंस  के  लिये  भ्ज्ञी  और

 यदि  तो  यह  छट  दिये  जाने  के  क्या  कारण  जिससे  लाइसेंस फीस  न  देने  को  बढ़ावा

 मिलने  की  संभावना  है

 aaz-ara amraare farm F isa Wat तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इ०  Fo  गुजराल  )  20  प्रत

 1968  को  समाप्त  होने  वाली  तीन  माह  की  अवधि  के  लिए  बिना  लाइसेंस  के  रेडियो  ah  टेलीविजन

 सेट  रख  वाले  व्यक्तियों  को  तारीख  का  प्रमाण  प्रौढ़  प्राप्त  करने  का  सूत्र  बताये  बगैर  करो  केवल

 देय  लाइसेंस  फोन  की  ग्रदायगी  करने  पर  लाइसेंस  प्राप्त  करने  की  श्रीमती दी  as  है  ।  इसी  प्रविधि

 के  लिए  ऐसे  व्यक्तियों  को  भी  जिनके  रेडियो  लाइसेंसों  की  ग्रन्थि  समाप्त  हो  गई  है  केवल  देय

 लाइसेंस  फोस  अर्थात  प्रतिभा  दिये  बिना  अदायगी  करने  पर  अपने  लाइसेंसों  का  नवीकरण  कराने

 की  अनुमति भी  दी  गई  है
 ।

 इस  oc  की  घोषणा  सीमित  अ्रवर्धि  के  लिए  लाइसेंस  फीस  की  लगातार  चोरी  रोकने

 की  दृष्टि  से  att  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 की

 गई  है  कि  इसके  बाद  बिसना  लाइसेंस  के  रेडियो  रखने

 वाले  व्यक्ति  सरकार  के  लाइसेंस  सम्बन्धी  अधि  नियमों  का  पालन  करेंगे  ।

 जल  वितरण  के  लिये  रूस  में  वती  मदीन

 4655.  श्री  अहमद  क्या  खाद्य  तथा-कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 क्या यह  सच  है  कि  जल  के  वितरण  के  लिये  रूस  में  तयार  की  गई  एक  मशीन  को  भारत

 में  पेशेन्ट  किया  गया  है  जिसको  चलाने  के  लिये  बिजली  की  आवश्यकता  नहीं  है और यह  केवल  पानी

 से  ही  चल  जाती

 क्या  इसका  परीक्षण किया  गया  ौर

 यदि  तो  परीक्षण  के  क्या  परिणाम  निकले  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मं  त्रालय  में  राज्य  मंत्री
 श्रन्नासाहव  fart

 ह

 सा मुय क्ति  frome  तथा  सहकारिता  मंत्रालय
 रूस

 में
 बनी  हँसी

 Anil  को  dere  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  जैसा  कि  प्रश्न  गया  कोई  जानकारी  नहीं

 है

 प्रश्न  ही  नहीं  उठते
 |

 Fisheries  Programme  in  Madhya  Pradesh

 4656  ShriG  C,  Dixit  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  1

 state:

 थ्  whether  it  is  a  fact  that  the  Madhya  Pradesh  Government  have  asked  for  a  sum  of  Re-

 7  lakhe  for  1968-69  for  development  of  fisheries  ;  and
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 (b)  if  so,  che  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community.  Deve-
 #  wy  ि overn

 lopment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  The  ment  of  Madhya
 Pradesh  proposed  a  plan  expenditu  re  of  Rs.  35  lakhs  for  the  development  of  ‘fisherics  in

 the  State  during  1968-69.

 (b)  An  outlay  ण  Rs.  30  lakhs  has  been  approved.

 Damage  to  crops  in  M.P.

 to  state:
 4657.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister of  Food  and

 Agriculture
 te  pleasca'

 (a)  whether  Government  are  aware  that  the  crops  of  gram  and  other  pulses  were  badly
 affected  by  caterpillars  in  Madhye  Pradesh  during  December,  1967  and  an  area  0
 was  effeted;

 8  lakh  acres

 regard;  and
 (01  ढ  50,  wether  Governm2nt  propose  to  chalk  out  a  comprehensive  programme  in  rhis

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor.  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Deye-
 lopment  and  Cooperation  (Shri

 Annasahib  Shinde):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c)  The  Government  of  ब् 11181 ६  Pradesh  have  prepared  a  scheme  forthe  ere-
 dicaticn  of  gram  caterpillar  in  the  endemic  areas  Of  Narmada  Valicy.  This  scheme  is  uncer
 scrutiny  in  the  Directorate  of  Plant  Protection’  Quarantine  &  Storage.  It  may,  hcwever,  be
 pointed  out  that  the  Gove  rnment  of  India  provide  as  a  grant  50%  of  rhe  expenditure  on  plant
 Protection  measures  Occurring  in  the  State  Plans  and,  in  cases  of lage  scale  pest  attacks,  have
 been  meeting  100%  of  the  cost  of  pesticides  used  in  control  operations.  Besides,  operational

 charges
 of

 aircraft
 us¢d  in  the  spray  of  pesticides  from  the  air  are  also  subsidised.

 Land  Moisture
 aud  land  erosion  in

 Madhya
 Pradesh

 state:
 4658.  511 0. (:. ए1ंज 1: C.  Dixit:  Willthe  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to

 (a)  whether  Government  have  approved  the  non-Plan  demand  of  Rs.  75  lakhs  submitted
 by  the  Government  of  Madhya  Pradesh  for  the  year  1968-69  for  checking  land  moisture
 and  land  erosion;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Com  munit  y  Deve-
 lopment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  and  (b)  The  question
 apparently  relates  to  Soil  &  water  Conservation  Schemes.  There is  no  non-pldn  demand
 from  the  Government  of  Madhya  Pradesh  in  this  regard.  The  Planning  Commission  have
 however,  approved  anoutlay  of  Rs.  250  lakhs  for  the  Soil  &  Water  Conservation  Programme
 of  1968-69,  butthe  actual  budget  provision  made  by  the  State  Government  15  not  known.
 In  addition,  the  Government  India  propose  to  approve  the  contiruation  of  the
 scheme  of  the  Soi’  &  Water  Conseyation  under  the  Centrally  sponsored  sector
 on  rectipt  of  detailed  proposals  which  are  awaited  from  the  State  Government.  During
 1967-68,  the  total  assistance  sanctioned  to  the  State  Government  for  execution  of  the  Cen-
 trally  sponsored  scheme  of  soil  conservation  in  the  catchments  of  Chambal  &  Hirakud  Projects
 Rs.  ञद्  lakhs,

 Eradication  of  Kharta  Disease

 state:
 4689.  ShriG.C.  Dixit:  Willthe  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to

 \

 the
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  che  Goyernment  of  Madhya  Pradesh  have  requested

 otral  Government  to  issue  import  licence  for  the  import  of  medicine  from  abroad  for  the
 eradication  of  Kharta  disease  and  to  sanction  foreign  exchange  for  the  same;

 and
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 (७)  if  so,  the  action  taken  thereon  ?

 The  Minister  of  S:atein  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,
 (a)  No,  Sir.

 Community  Deve-
 lopment  and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde):

 fo)  Does  not  arisc.

 Freeze  drying  Machine

 4469.  Shri  Dinie:  Willthe  Minister  of  Pood  and  Agticulture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  Fact  that  the  Government  of  Madhya  Pradesh  have  requested  the  Central
 (yovernment  to  supply  Freeze  Drying  Machine  for  manufacturing  vaccine  under  the  Poultry
 Development  Programme  with  a  view  to  save  cocks  and  hens  from  epidemic;  and’

 «b)  प  so,  the  decision  taken  in  the  matter  ?

 The  Miaieter  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Deve-
 kopment  and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde):  (a)  In  response  to  a  letter  to  the
 State  Directors  of  Animal  Husbandry  requesting  them  to  furnish  their  requirements  of  spare
 varts  for  the  existing  freeze  drying  machines  for  the  production  of  poultry  disease  vaccines  to  be
 obtained  through  UNICEE  assistance,  the  Director  of  Animal  Husbandry,  Madhya  Pradesh
 in  addition  to  the  sp?-e  parts,  had  reques*«d  for  the  supply  a  new  freeze  drying  machine  also.

 (b)  Tae  list  of  spare  parts  received  from  the  Director  of  Aminal  Husbandry  has  been
 forwarded  to  UNICEF  for  procurement.  In  addition,  foreign  exchange  to  the  extent  of

 Rs.  84,030  was  also  released  in  January,  1967  in  favour  of  State  Department  of  Animal  Hus-

 bandry  for  the  procurement  of  a  new  Freeze  drying  machine  and  if  essential  spare  parts  for  the

 production  of  rinderpest  vaccine.  This  machine  could  alto  be  used  for  the  production  of

 vaccines  for  poultry.

 faa  क्षेत्र  में  भारी  wat  से  हुई  हानि

 4661.  श्री  बेवराव  पाटिल  !  क्या  awa  aa  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 1967
 में  कुछ  दिन  तक  लगातार  वर्षो  होने  के  कारण  महाराष्ट्र के  विद  क्षेत्र

 में  कपास  कौर  तुर  कपल  को
 कितनी  क्षति  पहुंची  ate  उत्पादन  में  कितनी  कमी

 प्रभावित  किसानों  को  राहत  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  सहायता  दी  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सरकार  मं  मालय  में  राज्य  मंत्री  पन्नञासाहिव )  :

 are  महाराष्ट्र सरकार  से  विस्तृत  ी  माँ
 ग

 गई  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जायेगी  ।

 बुग्थदाला तथा मुर्गीपालन तथा  योजनाओं के  लिये  वितीय  सहायता

 14662.  श्री  देवराव  क्या  खाद्य  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों
 को

 यह  सलाह  दी  है  कि
 7  5  प्रतिशत  योजना  संसाधनों

 को  दुग्धशाला  तथा  मुर्गीपालन  योजनाओं  के-घिन  सहकारी  समितियों  के  विकास  के  लिये
 नियत

 किया  जानां  चाहिये  कौर  उपरोक्त
 तीनों

 में
 से  50  प्रतिशत  राशि  दुर्बल  वर्गों

 के
 लिये  आरक्षित

 की

 जानी  चाहिये  ;

 यदि  तो  धन
 नियत  का

 यह  सिद्धान्त  सभी  राज्यों
 में  माना

 गमा  है
 शर  fanfare

 किया
 गया  पौर

 (7)  यदि  तो  उसके
 कया  कारण  है ं?
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 कृषि  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रसासाहिय

 )
 :  wail

 राज्य  सरकारों  को  सहकारिता  के  प्राकार  पर  दुग्धशाला  तथा  मुर्गीपालन  योजनाओ  ं

 का  विकास  करने  के  लिए  मोटे  तौर  पर  कुछ  सूझाव  दिये  गये  थे  ।  जब  चौथी  योजना  का  प्रारूप और

 196667  को  वार्षिक  यो  जना  बनायी  गयी  तब  सहकारिता  के  क्षेत्र  में  प्रारम्भ  की  जाने  वाली

 योजनायें  को  भी  बनाया  गया  था  शरीर  विभिन्न  राज्यों  को  परामर्श  दिया  गया  था  कि  वे  ये  योजनाएं

 सहकारी  समितियों  द्वारा  क्रियान्वित  करवाएं  ?  राज्य  सरकारों  ने  दुग्धशाला  मुर्गीपालन  का

 विरासत  सहकारी  समितियों  द्वारा  करने  की  सामान्य  नीति  को  स्वीकार  कर  लिया  है  |

 1966-67
 के  कुछ  राज्यों के  बजट  में  दुग्धशालाओं के  '  विकास  की  व्यवस्था

 में  सहकारी

 समितियों का  भाग  इस  प्रकार  था  :

 राज्य का  नाम  1966-67  के  सहकारी  समितियों  बजट  व्यवस्था  का

 का  भाग

 व्यवस्था

 रुपयों  रुपयों  में  )

 75.  60  23  18  30

 माजिद
 49  51  81

 उत्तर  प्रदेश  100  00.  106 100  00

 गुजरात  100  DD  44  DO  44

 44  00  11  0D  23

 42  00  12  00  28

 77  56  32  82  42

 '  21  04  18  29

 फि  ee  es  क  क  a

 केरल  राज्यों  में  कौर  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  सहकारी

 समितियों
 को  जोरदार  मुर्गीपालन  कार्यक्रम  में  साथ  लिया  जा  रहा  है  कौर  उन्हें  इस  प्रयोजन के  लिए

 अधिक  सहायता भी  दी  गयी  है  ;

 जहां  तक  समाज  के  गरीब  लोगों  को  सहायता  देने  के  लिए  र  छम  नियत  करने  की  बात  का  संबंध

 उत्तर  प्रदेश  में  ऐसे  ara  दिये  गये  हैं  कि  डायरी  समितियों के  उन  सदस्यों  को
 जो

 सूचित  जनजाति  at  att  पिछड़े  वग  के  हैं  या  वे  भू  स्वामी  जिनके  पास
 3.5  एकड ़से  कम  जमीन

 को  दुधारू  जानवर  खरीदने के  लिए  हर  सहकारी  समिति के  पास  उपलब्ध धन  75  प्रतिश्त

 दिया  जाना  सब  राज्य  सरकारों  को  यह  प्रणाली  अपनाने  के  लिए  कहा  गमा  था  ।,  मध्य  प्रदेश

 में
 उत्तर

 प्रदेश  के  समान  पद्धति  ही  लागू  कर  दी  गयी
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 उन  राज्यों  जहां  प्रभी  दुग्धशाला  गौर  मुर्गीपालन  सहकारी  समितियों का

 जनक  रूप
 से

 विकास  नहीं  gar  धन  नियत  करना  कठिन  है
 ?

 Price  List  of  Food  Products

 state  :
 4663.  Shri  Deorao  Patil  :  WII  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  te-

 (a)  whether  Government  have  decided  to  prepare  any  price  list  or  food  products  man.
 factured  inthe  country  :  nd

 (0)  1f  so  by  when  and  the  details  in  regard  toits  adoption  and  the  expenditure  ाप टते ं
 therein  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  (a)  There  is  no  such
 proposal  under  consideration  in  the  Ministry  of  Food  and  Agriculture.

 (0)  Does  not  arise.

 Agricultural  Farms

 4664.  Shri  Deorao  Patil  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  tc
 state  :

 (a)  the  number  of  Government  Agricultural  Farms  in  the  country  at  present  and  the  1o-
 cation  thereof  ;

 b)  the  mature  of  assistance  provided  by  the  Central  Goverr,.ment  to  the  Stale  Govern-
 ments  for  opening  such  farms  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Deve-

 lopment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  and  (b)  There  are  thece
 Central  State  Farms  located  at  Suratgarh  (Rajasthan),  Jetser  (Rajasthan)  and  Jharsuguda
 (Orissa).  No  assistance  is  given  by  the  Central  Government  to  the  State  Govenments  for
 opening  such  farms  as  these  are  run

 directly  by  the  Central  Government.

 There  are  about  4,000  seed  farms  im  the  country.  Regarding  their
 location,  attention  is  invited  to  the  statement  placed  onthe  Table  of  the  Lok  Sabhaon  16-2-68
 in  fulfilment  of  an  assurance  given  in  reply  to  Unstarred  Question  No.  3229  answered  in  the

 Lok  Sabha  on  the  §th  April  1966.  The  seed  multiplication  farms  are  classified  as  agricultural
 production  schemes.  The  present  pattern  of  assistance  provides  for  50%  Central  assistance  to.
 State  Governments  for  all  approved  agricultural  schemes.  This  assistance  is  given  as  a  part
 of  the  total  Plan  assistance  to  the  State  Governments.,

 There  are  in  addition  large  number  of  agricultural  farms  run  directly  by  the  State  Goy-
 ernments  al  over  the  country  for  which  no  assistance  is  given  by  the  Centrat  Government..
 The  Question  presumably  does  not  refer  to  such  farm.

 कोयला  खानों  का  बन्द  होना

 4665.  श्री  दामनी
 :  क्या

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  में  कितनी  कोयला  खानें  बन्द  हुई  हैं  ;

 (a).  कितने  मजदूर  बेरोजगार  हो  गये  ;  कौर

 (7)  इन  खानों  से  कितने  टन  तथा  किस  किस  किस्म  को  कोयला  निकाला  जाता  था  ह

 थम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  हाथी  )  प
 661

 (a)  16,335  |
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 (i)  20
 कोयला  खानों  से  96,490 टन  प्रति  माह  शेव  कोयला  खानों  के  संबंध  मे

 सूचना  प्राप्त  नहीं

 4)
 कोयले

 की  किस्म  है--प्रेम कोयले  का  चूरा कौर  ऐसा  कोयला  किसी

 श्रेणी  में  नहीं  भ्राता
 |

 सजूरी
 बों  की  सिफारिशें

 4666.
 श्री  पी०

 राम  fet
 थो  उमा नाथ

 aft

 थी  नयनार

 कया  छह  तय  गुचर्वालि  मंत्री  15  1968 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  643 के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्थायी  श्रम  समिति  द्वारा  नियुक्त  त्रिपक्षीय  समिति
 ने  मजूरी  ats की  सिफारिशों

 को  क्रियान्वित  न  किये  जाने  के  मामलों  पर  इस  बीच  watt  सिफारिशें  दे  दी

 (@)  यदि  हां  तो  इनका  ब्योरा  क्या  है

 उन  पर  क्या  निणंय  किया  गया  है  ;  अर

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  झ्र ौर  इन  सिफारिशों  के  तक  प्रस्तुत  हो  जाने

 की  संभावना है  ?

 क्रम  तथा  पुनर्वास
 म

 त्री  हाथी  )  :  जिस  समिति  ar  उल्लेख  हे

 वह  द्विपक्षीय  निकाय  है  ।  इ  पने  मजूरी  बोर्डों  के  काम  में  हने  वाली  देरी  को  समाप्त  करवाने  पोर
 उनकी

 सिफारिशों  की  पण  क्रियान्विति
 के  बारे  में  सुझाव  देने  हैं  ।

 समिति
 का  विचार-विमधों  कभी  जारी

 कौर  प्रश्न ही  नहीं  उठत े।

 इस  को  ऐसे  मामलों  पर  विचार  करन  पड़ता  है  जित  पर  संबंधित  पक्षों  के  विभिन्

 मत  हैं  समिति  की  चार  नक  हुई  हैं  अर  तराशा  है  कि  यह  शीघ्र  ही  अपनी  रिपोर्ट  पेश  कर  देगी  ।

 कोयला  मजूरी  बोर्ड  का  पंचाट

 4667.  श्री  पी०  राममूर्ति  :

 श्री  मुहम्मद  इस्माइल  :

 श्री  नम्बियार

 ait  गणेशा घोष  :

 क्या  श्र  तता  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  कितनी  कोयला  खानों

 ने
 कभी  तक

 कोयला  मजूरी
 ae  को  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  नहीं

 किया
 है  नाम  क्या  हैं  ?

 शरम  तथा  पुनर्वास मंत्री  हाथी  )  313  कोयला  खानों  जिनमें  इस  उद्योग कुल

 श्रमिकों  के:.लगभग  1-4  प्रतिशत  श्रमिक  काम  करते  wat तक  ats  की  सिफारिशों  क्रियान्विति

 शुरू  नहीं की  एक  जिसमें  इन  कोयला  खानों  के  नाम  दिए  गए  मेज  पर  रख  गया

 में  रखा  गया
 ।

 देखिये  संख्या  एल०  टी०  539/68]
 :
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 फिल्म  सें  मजूरी  ier  तथा  काम  की  शर्ते

 4668.
 शी  पो०  :

 शो  रानी  :

 श
 मुहम्मद  इस्माइल

 :

 सो
 :

 बया  धन  पूर्व सि  मंत्री  फिल्म  उद्योग  में  मजूरी  ढांचे  तथा  काम  को  शर्तों से  संबंधित  15

 दिस

 fr  =

 1967
 के

 तारांकित
 प्रश्न  संख्या

 63
 के

 उत्तर
 के

 संबंध में  यह  बताने की
 दर्पा  करेंगे

 कया  उप-समिति ने  प्राप्त  हुई  टिप्पणियों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  सिफारिशों
 को

 इस
 बीच

 शासित रूप  दे  दिया  है ;  शर

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा क्या  है  ?

 अम  तथा  पुनर्वास मंत्री  हाथी  )  :
 गौर

 उप-प्रनीती की  अन्तिम  बैठक

 11  1968 को  हुई  प्रौढ़  यह  अपनी  रिपोर्ट दे  देगी  ।

 चीनों के  दास

 4669.  श्यो  रसानी

 ait  ज्योतिरेकं wy

 ait  fao  कु०

 ait  एडवांस

 क्या  ताख  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 देश

 में  चीनी  का
 उत्पादन  करने  वाले

 और  चीनी  का  उत्पादन  न  करने  वाले  राज्यों  में  चीनी  के  फूटकर  दाम  क्या  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार मं  मालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रन्नासाहिव  :

 चीनी का  उत्पादन  जम्मू  काश्मीर राज्य  को  छोड़  सभी  राज्यों  में  होता  है
 ।

 चन्द्र  शासित

 प्रदेशों में  केवल  पांडिचेरी  ही  चीनी  का  उत्पादन  करता  है  ।  विभिन्न  राज्यों  तथा  केन्द्र  शासित  प्रदेशों

 में  चीनी के  खुदरा  भाव  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  में  रखा  गया देखिये

 संख्या  एल०  टी०  540/68]  1

 दिल्लो  के  सुपर  बाजारों  में  प्रतिकारी

 4670.  श्री  रमानी

 ait  :

 भा  चक्रपाणी

 भर
 एस

 बया  खाद्य  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 के  सुपर  बाजारों  में  कुल  कितने  अधिकारी  काम  करत  हैं
 कौर

 उनके  वेतनों पर  प्रति

 aq  खर्च  जाता  है  ;

 (a)  इन
 बाजारों

 में  अन्य  कर्मचारी  कितने  हैं  ATT  उनके  बेतनों  पर
 प्रति

 वर्ष  कितना  व्यय

 होता
 है  ?
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  उजाला  में  मंत्री  (st  एस०  एस०

 गरुप वस् थामी )  24.  उनके  tray
 पर

 प्रति
 we

 2,  02,488  रुपये  व्यय  होते  हैं  ।

 (®)  1125,  उनके  बातों पर  प्रात  ज
 25,80,445  हमने

 ब्याज  होते  है  ।

 लोह  जान  बोध

 4671.  ली  wart

 थो  मुहम्मद  इस्माइल

 श्री

 at  fao  हु

 बया  दै. |  लया  पुर्वा  मंतो  ०  लने  को  कप  करेंगे  कि

 ऐसी  लौह  wares  खानों  की  सख्या  किसी  है  जिन्होंने  लोह  वयस्क  खाम  मजूरी  बोर्ड  की

 खिकारिशों को  लागू  नहीं  किया  है

 वे  खानें  कौन-कौन  सी  हैं
 ?

 otc

 (1)  इस  बात  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  कि  उत  सिफारिशों का  क्रियान्वित

 किया  जाये  ?

 भ्रम  तथा  पुनर्वास मंत्री  हाथो  )  :
 जिन  खानों  ने  मजूरी  वो  की ी  भ्रान्ति  सिफारिशों

 को
 लागू  नहीं  किया

 उनकी  संख्या  359 है

 (@)  परा  ब्यौरा  इस  समय  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 इन  सिफारिशों में  कोई  कानूनी  शक्ति नहीं  है  भ्र ौर  इन्हें  अनुनय
 परामश

 क्वारा
 लागू  कराया  जा  रहा  है  ।  केन्द्रीय  औद्योगिक  संबंध  मशीन  ही  के  अधिकारियों  are इस  संबंध  में

 आवश्यक
 प्रयास  जारी  हैं

 ।
 बाइबिल  क्षेत्र  के

 15
 नियोजकों  द्वारा  सिफारि  लागू

 न
 करने  के  बारे  में

 एक  विवाद को  न्याय  निर्णय  के  लिये  भेज  दिया  गया  है  |

 वनस्पति तेल  में  रग  मिलाना

 4672.  श्री  भगवान  दास

 थी  विश्वनाथ  मे  तम

 श्री  नम्वियार

 थी  नयनार

 क्या  खा  तथा  कृषि  मंत्री  15  1968  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  473 के  उत्तर के

 सबंध  में  यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  वनस्पति  तेल  में  रंग  मिलाने के  बारे  में  नियुक्त  की  गई  विशेषज्ञों  की

 समिति  के  प्रतिवेदन  पर
 इस  बीच  विचार कर

 लिया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  बया  निर्णय  किया  गया  है  ;
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 यदि  तो  इस  पर  कब  तक  अन्तिम  रूप  से  विचार  किये  जाने  की  संभावना

 है
 तथा

 विलम्ब के  कया  कारण  हैं
 ?

 विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 ss

 झोर
 रिपोर्ट  भी  विचाराधीन

 रिपोर्ट
 में  की  गई  सिफारिशों  से  संबंघित  अन्य  मंत्रालयों

 के
 विचार  की  प्रतीक्षा  की  जा

 रही

 उपभोक्ता  सूचकांक

 4673.  थी  भगवान

 att  नम्बियार :

 श्रीमती  सूर्य  गोपालन  :

 थी

 क्या  aa  तग  पश्चात  मत्ती  15  द्रव
 हि
 Al;  1968  के  श्तरांकित  प्रश्न  साया  510

 के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में

 यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि :

 सरकार
 ने  ह  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  संम्बन्धी  विशेषज्ञ

 समिति
 े

 श्रतिवेदन  पर  इस  बीच  विचार कर  लिया  शर

 यदि  तो  इस
 बारें

 में  क्या  निर्णय  किया  गया

 श्रम  तथा  पुनर्वास मंत्री  (ait
 :

 झर  यह  रिपोर्ट  विचाराधीन  है  ।

 तिलहन सुधार  परियोजना

 4674.  श्री  गार्डिलिगन गौड  :  क्या  खाद्य  तथा  फ्री  मंत्री  यह  बताने
 की  wu

 रंग  कि

 क्या  भारतीय  कृषि  परिषद्‌  ने  देश
 में

 सभी  मुख्य  तिलहनों  के

 वारे  में  श्रतुसन्धान  का र्थे  को  तेज  करने  के  लिये  म्रखिल  भारतीय  समन्वित  तिलहन

 सुधार  परियोजना  बनाई  श्र

 यदि  तो  ame  प्रदेश
 में  मूंगफली  के  विकास  के  fad  कितनी

 धनराशि

 की  जायेंगी  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सरकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झन्ना साहिब

 जी

 उपरोक्त  परियोजना  अनुसन्धान  कार्य  से  सम्बन्धित  है  are  में

 a  मास्टर '  भ्रनुसन्धान  वर्ष  की

 अवधि  1967-68  से  1970-71  10.37  लाख  रुपये  at  राशि

 नियत  की  गई
 है

 से
 सम्बन्धी  कार्यों के  लिये

 2.  67  रुपये

 fa  किए  गए  हैं  ।
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 विकास  कार्य के  सन्‌  196  दौरान  राज्य  में  मूंगफली के  झ्र धिक तम

 उत्पादन  के  लिये  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत  19.  77  लाख  रुपय  का  खच

 may से  अनुमोदित  गया  ga  सन्‌  1968-69
 के  15.  00  लाख  रुपये की

 राशि  अस्थायी  रूप से  प्रदान  की  गई  है  ।

 खाद्यान्नों का  समाहार

 675.  श्री  गार्ड्लिगन गौड  :  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हूं  जहां  केवल  मिल-मालिंकों  से  खाद्यान्न  का  समाहार

 किया  जाता  है

 उन  राज्यों  के
 नाम  क्या  हैं  जहां  केवल  किसानों से  खाद्यान्न  समाहार

 fear  जाता  है  ;  कौर

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  है  जहां  किसानों  और  पिल-मालिकों  दोनों  से  ही

 खाद्यान्नों  का  समाहार  किया  जाता है  ?

 सामुदायिक विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (eft  घ्रझनासा हिय

 :  ऐसा  कोई  राज्य  नहीं है  जहां  खाद्यान्नों  की  अधिप्राप्ति केवल  मिल-मालिकों

 से  ही  की  जाती

 क़सम  कौर  महाराष्ट्र  ।

 are  मध्य  पश्चिमी  पंजाब  ak

 गयाना

 त्रिचूर  में  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कर्मचारियों के  लिये  क्वाटर

 467.  श्री  विश्वनाथ  मनन

 श्री  नयनार

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन

 थी  चक्रपाणी

 संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगें  कि

 त्रिचूर  में  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कर्मचारियों के  लिये  क्वार्टरों  क

 निर्माण  में  जब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है

 क्या  सच  है  कि  बवाटंरों  के  निर्माण-कार्य  की  प्रगति  निर्धारित  कार्यक्रम

 के  ब्यूरो edt  हो  रही
 शौर

 यदि  तो  इस  या  क्या  कारण हैं  ?
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 संसद  कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 इ०  Fo  गुजराल  1:  7.4

 लाख  रुपये की  लागत  पर  52  क्वार्टरों  के  निम  के  लिए  मंजूरी  दी
 जा  चुकी

 आशा  है  यह  काम  ५  वित्तीय  वर्ष  शभ्रर्थात  68-99  के  दौरान  हाथ  में  ले  लिया

 जायगा

 जी  नहीं  |

 प्रश्न ही  नहीं  उठता

 केरल  में  मछली  उद्योग  का  विकास

 4677.  कवि  विश्वनाथ  मेनन  :

 श्री गठ  गोपालन :

 श्री  चक्रपाणी  :

 श्री  ६...” (५  क०  गोपालन

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्नी  ag  aa  की  कृपा  करेंगे

 क्या यह  सच  ह  कि  यूगोस्लाविया  ने  केरल  में  मछली  उद्योग  के  विकास

 के  लिये  उस  राज्य  को  मिलो  पकड़ने  की  कुछ  नौकाएं  देने  की  पेशकश  की

 यदि  इसके  लिए  अनुमति  देदी
 गई

 झौर

 यदि  नहीं
 ,  तो  इसके  क्या  कारण  है ं?

 सामुदायिक विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wa

 साहिब
 :  जी  नहीं ।  केरल  राज्य  को  सप्लाई  करने  के  लिये  युगोस्लाविया

 ने  कोई  पेशकश  नहीं  की  थी  ।

 कौर  प्रश्न  नहीं  उठत े।

 रिवर  स्टोन  नेवोगेवान  कम्पनी  के  कमेंट्री

 4678.  श्री  विश्वनाथ मेनन  :

 ait  नम्बियार :

 थी  उमा नाथ  :

 थ्रो  :

 क्या  इस  तथा  पुनर्वास  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वयायह  सच  हैकि  रिवर  स्टीम  नेवीगेशन  कम्पनी के  कर्मचारी

 1967
 में

 श्रम  मंत्री
 से

 मिले
 थे

 कौर  उन्हें  एक  ज्ञापन
 दिया

 था
 ;
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 (a)
 aft  तो  क्या  यह  भी  सच

 हे
 कि  उन्होंने  धार्वासन

 विया  हैं  कि

 सभी  कर्मचारियों को  रोजगार  दिया  ्र

 ak इस  बीज  सभी  कर्मचारियों  को  रोजगार  दिया  गया  है

 यदि  at  इसके  क्या  कारण है  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  स०  Yo  जमीर )

 जी  नहीं  ।  केवल  ae  शझ्राव्वासन  दिया  गया  था  fe  उनके  लिये  श्रत्यत्र

 नियोजन  अवसर  खोजने  के  प्रयत्न  किए  जाएंगे |

 रिवर  स्टीम  नेवीगेशन  कम्पनी  के  8,170  कर्मचारियों में  से  लगभग

 5,180  लोगों को  केन्द्रीय  श्रन्तदशीय  war  परिवहन  निगम  ate  oa  निजी  तथ

 सरकारी  क्षेत्रों  के  उपक्रमों  में  सरकार  झर  उसकी  एजेन्सियों की  माफंत  नियुक्ति  सहायता

 दी  चकी है  ।

 (7)  रिवर  स्टीम  नेवीगेशन  कम्पनी  के  श्तिरिवत  करार  दिये  satay

 को  फिर  से  काम  पर  लगाने  के  लिये  कलकत्ता  पत्तन  आयुक्तों  के  उप-प्रयुक्त  की

 अध्यक्षता में  एक  समिति का  गठन  किंया गया  था  ।  ब्यूरो  श्राफ  पब्लिक

 इंटरप्राइजेज ने  सरकारी  क्षेत्र के  सभी  उद्योगों  को  सुचित  किया  है  जहां  भी  कोई

 स्थान  हो  अथवा  भविष्य
 में  ऐसी  रिक्तियों  की  सम्भावना  अतिरिक्त  करार  दिये

 कर्मचारियों  यदि  वे  अन्यथा  उपयुक्त  हों  नियुक्ति  के  मामले  जहां तंक  सम्भव

 तरजीह  दी  जाए  ।  अतिरिकत  करार  कर्मचारियों  का  at  करने

 at  ee  हर  सम्भव  नियुक्ति  सहायता  देनें  के  लिये  श्रम  नियोजन  शौर  पुनर्वास

 बंद्रालय  ने  नियोजन  कार्यालयों  को  area  दे  दिये  &  |  कलकत्ता  Te  कमिश्नर

 श्र  लेबर  शाक थाड  कलकत्ता  को  नियोजन  सेवा  के  बिना  कर्मचारियों  की  नियुक्ति

 करने  की  छट  देवी  गयी

 कृषि  जिंसों  को  उत्पादन  लागत  के  tee

 4679.  शो  सत्यनारायण  सिह

 थी

 भी  यादा  घोष

 श्री  य्य्
 गोपालन

 wrens  तथा  कृषि  मंत्री  कृषि  जिनसों  की  लागत  के  aire  के  बारे में
 15

 1968  के  झत।रांकित  प्रशन  संख्या  439  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे कि

 क्यां  सरकार
 ने  इस  संबंध  में  स्थायी  aaa at +. oh

 समिति  द्वारा की  गई
 >. लिखारियों पर  sa  बीच  कोई  कर  लिया  र  शौर
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 यदि  गो  उसका  ब्यौरा  क्या

 ene,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री
 (st  भ्राता  साहिब

 fara
 )

 am  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्रालय-वित्त मंत्रालय  और  योजना

 आयोग  के  परामशं  से  स्थायी  तकनीकी  समिति  द्वारा  की  गयी  qe  सिफारिशों  को

 (1)  देश  में  मुख्य  फसलें  उगाने  की  लागत  का  अध्ययन  ;  कौर  (2)

 के
 काम  wt  वालें  सामान  की  सूची  को  भी  योजना  के  भीतर  लोने  के  लिये

 बयक  कारवाई  कर  रहा  इन  योजनाओं  को  रूप  दिये  जाने  तक  इनके

 क्रियान्वयन  के  लिये  1968-69 के  बजट  मे  5  लाख  रुपये  सांकेतिक  ब्यवस्था  की

 गयी  b  ||

 सघन  कृषि  विकास  कार्यक्रम को  योजनाएं

 4680.  गोमती  सुशीला  गोपालन

 थ्री  चक्रपाणी

 थी  Fo  गोपालन

 क्या  साथ  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 .  इस  समय  विभिन्‍न  राज्यों  कितनी  सघन  कृषि  विकास  कार्यक्रम  की

 योजनायें  चल  रही  हैं  ;
 शौर

 इन  योजनाओं  के  gate  प्रत्येक  राज्य  में  खादों

 ate  बीजों  पर  कितनी  धन-राशि  व्यय  की  mest ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  सन्ना  साहिब

 दबाव )  इस  समय  देश  मं  सघन  कृषि  जिला  कार्यक्रम  की  कला  एक

 योजना  जारी  ह  जिसे  पेज  कार्यक्रम  के  नाम  से  पुकारा  जाता है  ।  मह

 कुल  17  जिलों में  (  राज्य के  एक-एक  चुने हुए  जिले  जारी है
 |

 केरल  यहं  कार्यक्रम  2  जिलों  में  चल  रहा  है  ।

 सघन  कृषि  जिला  कार्यक्रम  के  ceria  राज्यों  के  बीज  तथा

 उर्वरक  सम्बन्धी  विशेष  निवेश  के  लिये  अलग  प्रति  उपलब्ध  नहीं  किये  इसलिये

 शसी  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  जिससे  पता  चले  कि  प्रत्येक  राज्य  में
 डन  मदों

 पर  अलग  ger  कितनी  राशि  व्यय  की  जाती  है  ।  जानकारी  एं कप् रित  की  जा  रही

 हैऔर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 मौसम  के  बारे  मं  पूर्वा नसान

 4681.  भी  alo  चरण  फार्मा

 थ्री  चली  इफर  शर्मा

 क्या  ee  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मौसम  के  at  सही-सही  पुर्वानुमान  लगाये  के  सम्बन्ध

 में  किसानों
 की

 मांग  पर  विचार  fear  गया  है
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 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  तथा  इस  मामले  म  क्या

 कार्यवाही  करने  का  feat है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wen  साहिब

 जी  हाँ ।

 भारत
 म  आजकल  मौसमी  भविष्यवाणी  सेवा  म  निम्नलिखित  बातें

 कामिल

 (1)  मौसमी  भविष्यवाणी  का  एक  afar  भारतीय  जो  स्पष्टतया

 गैर-तकनीकी  भाषा  कौर  सामान्य  किस्म  का  होता

 (2)  5  क्षेत्रीय  भविष्यवाणियां
 ।

 (3)  प्रेस  तथा  रेडियो  द्वारा  प्रसारित  fear  जाने  वाला  1६  फार्मेसी

 हैदर  बुलेटिन  के  55  से  अधिक  केन्द्रों  द्वारा  22  स्थानीय
 भ

 ,  भाष  ray

 (4)  श्र  सामुदायिक  परियोजना

 अधिकारियों
 को  भेजे  गए  विशेष  सन्देश  |

 हवा-पानी के  दफ्तर  से  आकाशवाणी  को  जब  कभी  ऐसा  बुलेटिन  भेजा  जाता

 हैलो कि
 खराब  जलवायु  के  बारे में

 सड़क  करता  है  उसको  शीघ्र  ही  आकाशवाणी के  विभिन्न

 प्रादेशिक  केन्द्रों  पर  किसी  भी  समय  प्रसारित  किये  जाने  के  भी  प्रबन्ध मौजूद  हैं  ।

 हवा-पानी का  विभाग  ऐसे  व्यक्तियों  ate  एजेन्सियों  की  एक  सूची भी  रखता  है

 जिन्हें  भीष्म  वर्षा  अथवा  कोहरे  विषयक  भविष्यवाणियों  की  चेतावनी  की  तारे

 भेजी  जाती  हैं ।

 मौसमी  भविष्यवाणियों  के  प्रभावित  प्रयोग  के  लिये  विस्तार  निदेशालय  के  केन्द्रीय

 wigan  यूनिट  के  ये  प्रयत्न
 रहे  हूं  कि

 राजकीय  कृषि  सूचना  यूनिट्स  हवा-पानी

 क़े  दफ्तर  के  साथ  उस
 मौसमी  दित्ते को  समझे  जो  खेतों की

 फसलों
 से

 सम्बन्धित  है  ate

 व्यवहारिक  उपाय  करने  के  लिये  किसानों  को  प्रतिदिन  सुचना  प्रदान  करे
 ।

 इस  सम्बन्ध

 में  मद्रास  राज्य  कृषि  सुचना  यूनिट  an  पश्चिमी  बंगाल  राजकीय  कृषि  सूचना  यूनिट

 के
 कार्य

 को  जा  सकता  है
 ।

 इस  सुविधा  को  किसानों  तक  aa  राजकीय

 कृषि  इनफोरमेंगन  एजेन्सी  द्वारा  पहुंचानेके  प्रयत्न  भी  किये  जा  हुए

 मौसमी  भविष्यवाणियों  को  afar  गतिमान  बनाने  के  ac  किसानों  के  लिये

 अधिक  उपयोगी  बनाने
 के

 विचार
 से  यह  भी  निश्चय  किया

 गया
 है  fe

 भारतीय  कृषि

 अनुसन्धान  परिषद
 ने  ऐसे  हवा-पानी के  दित्ते  ar  विश्लेषण  करने  के  लिये  एक  सक्षम

 सस्य  वैज्ञानिक  के  साथ  एक  विशेष  wa  की  स्थापना  की  जाये  ae  वह  किसानों  को
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 afer  विभिन्  फसलों  के  लिये  विशेष  सिफारिशें  ऐसी  सिफारिशें  विभिन्

 हवा  पानी  के  कार्यालयों  पर  निसार  करेंगी  जिनमें  भूमि  मिट्टी  का

 तापमान  कुहरे  का  नमी  इत्यादि  शामिल  यह  निश्चित  किया  गया

 है  कि  भूमि  steer  कौर  भूमिका  तापमान  का  दित्ता  इकट्ठा  किया  जाय
 ।

 यह

 ort  विभिन्‍न  कृषि-हवा  पानी  केन्द्रों  के  मामूली  कार्यक्रम  का  एक  रूप  होगा  ।  इस

 कार्य  का  प्रारम्भ  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  नई  दिल्‍ली  के  केन्द्र  से  करने  का

 प्रस्ताव है

 दिल्लो  स  रामलिंग  विभाग

 4682  श्रोती  यह  फार्मा

 श्री  वही  डालकर  areal

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  राशनिंग  विभाग  म  कर्मचारियों  की  संख्या  कम  करने  तथा

 दिल्‍ली  म  राशनिंग  विभाग  को  सुव्यवस्थित  करने  का  विचार  है

 af  तो  इसकी  रूपरेखा  क्या  है

 फालतू  कर्मचारियों  को  नौकरी  पर  लगाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 करने का  विचार

 इसके  फलस्वरूप  कितनी  बचत  होने  का  अनुमान  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  झरन्नासाहिब

 fare  )  जी

 इस  समय  दो  अलग  विभाग  एक  राशनिंग  कौर  दूसरा  सिविल  सप्लाइिज

 इन  दोनों  विभागों  को  एक  विभाग  मं  मिलाने  का  विचार  हे  t  इसके  अधीन  36

 सकील  कार्यालय  क्षेत्रीय  राशनिंग  कार्यालयों  को  बन्द  करने  का  विचार

 हैं

 भारत  सरकार  wat  राज्य  सरकार  से  ५  सभी  प्रतिनिधि  नियु

 को  उनके  मूल  कार्यालयों  वापिस  -  भेजा  जा  रहा  शेष  [३  स्टाफ

 प्रशासन  के  विभाग  मं  स्वीकृत  पदों  पर  खपाने  की  की  रही

 9.6  लाख
 रुपये

 केन्द्रीय फल  उत्पाद  शाव दश

 4683.
 रा०  स्व०  विद्यार्थी  :

 क्या  खाया  तथा  मंत्री  यह  बताने

 कृपा  करेंगे
 ~

 क्या  सरकार  ने  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  में  केन्द्रीय  फल  उत्पाद

 ary  किया  है  ताकि  गृह-प्रकार  पर  नियंत्रण  रखा  जा  ak

 964



 1  [...1  1890  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हें  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रप्नासाहिब

 जी  नहीं

 फल  उत्पादन  wen  ware  वस्तु  अधिनियम  1955  की  धारा  3

 के  जारी  किया  गयाहै  जोकि  जम्मू  शौर  काश्मीर  को  छोड़  कर  सभी  राज्यों

 पर  लागू  होता  है क्योंकि  मूल  अधिनियम  कभी  इस  राज्य  पर  लागू  नद्दी  गमा

 इस  लिये  फल  उत्पादन  mer  भी  इस  राज्य  पर  लागू  नहीं  होता

 Filling  of  vacancies  from  outside  Employment  Exchanges

 4684.  Shri  Rem  Cheran:  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be
 Pleased  to  etate:

 (a)  the  names  of  such  departments  of  the  Central  Government  which  have  filled  certain
 vacant  posts  in  these  departments  from  outsidethe  agency  of  Employment  Exchanges  during
 1966  and  1967  in  violation  of  the  Employment  Exchanges  (Ccmpulsory  Notification  of  Va-
 cancies)  Act,  1959;  and

 (b)  the  action  taken  against  such  Departments  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour,  Employment  and  Rehabilite-
 don  (Shri  S.  Jamir)  :  (a)  The  Employmer.t  Exchanges  (Compulsory  Notification  of

 ecifi wwsak  ied  Em-
 ployment  Exchanges.
 Vacancies)  Act,  1959  provides  only  for  notification  of  vacancies  by  employers  to  sp

 (b)  Does  not  arise.

 पौधों  परिरक्षण  निर्बधालय

 4685.  श्री  राम  चरण
 :

 क्या  तथा  कृषि यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fer

 पौधा  परिरक्षण
 निरोधी  सनौर  माण्डागारन  निदेशालय  मेंਂ  विभिन्‍न  श्रेणीयों में

 जब  तक  श्रेणी  वार  कितने  कर्मचारी  भर्ती  किये  गये  हैं  तथा  उनमें  से  कितने  कर्मचारी

 पंजाब  कौर  हरियाना  तथा  धर्न्य  राज्यों  के  बाहर  नियुक्त किये  गये

 जब  तक  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  प्रनसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  कितने  व्यक्ति  भर्ती
 किये  गये  कौर

 विभागीय  पदोन्नति  के  समय  अनुचित  जातियों  तथा
 qatar  ख़ादिम

 जातियों  के  कितने  कर्मचारियों  की  वरिष्ठता  की  उपेक्षा  की  गई  कौर  इसके
 a

 ? कारण  ह

 कृषि
 ,

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय
 स

 राज्य  मंत्रो  झनासाहिब

 ।
 ste  :  वनस्पति  रक्षा  संगरोध  तथा  संचयन  निदेशालय  लगभग  20  वर्षो  से

 +
 विद्यामान  है  भोर  इस  भवि  में  भर्ती हुए  समस्त  afer  के  विषय  में  ण  जानकारी

 करना  संभव  नहीं क्योंकि  कुछ  प्रकार  के  मामलों  विषय
 में

 fers
 नहीं  रखा
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 जाता  ।  फिर भी  अनुसूचित  तथा  अनुसूचित  afar  जाति
 के  कर्मचारियों  की  संख्या

 शादी  पफ >
 बारे में

 1  1968 की  स्थिति  निम्न  प्रकार  थी

 1-1  1-68  को  म्रनसचित  जाति  अनुसूचित  श्रादिम

 मचा  रियों  की  संख्या  के  कम  चारी  ति  के  .  कर्मचारी

 | है  | n
 iv

 41

 क्लास 3  432  48

 235  47

 नाहटा

 भर्ती  अखिल  भारतीय  अआराधार पर  की  जाती  है  न  कि  क्षेत्रीय  श्राधघार  पर

 फिर  भी  1-1-68  में  पड़ाव  व  अन्य  राज्यों  के  कर्मचारियों  के  बारे  में

 कारी  इकट् टीं
 की  जा  रही  हैरानी  सभापटल पर  रख  दी  जायेगी

 जहां  तक  क्लास  2  के  राज्य  राजपत्रित  पदों  के  लिये  wal  का

 संबंध  यह  भर्ती  केन्द्रीय  लोक  सेवा  aa  के  माध्यम से  की  जाती है  ।  aa  पदों  पर  भर्ती

 निहित  नियमों  क  अनसार  की  जाती हैं  ्र  वरिष्ठता  निश्चित  करने  केबार ेमें  समय

 समय  पर  नियम  बनाये  जाते  समस्त  कम  चोरियों  के  जिनमें  अनुसूचित  तथा

 अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  कमंचारी  भी  शामिल

 के

 मामलों  का  निपटारा  इन

 नियमों  के  श्ननुसार  किया
 जाता

 Retiremeat  of  Chief  Engineers  in  P&  T  Department

 4686.  ShriRam  Charan:  Willt:e  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some  Chief  Engineers  and  other  high  official  in  the  Telephone
 Department  have  so:.rzht  retirement  voluntarily  during  the  last  few  years  ;

 (b)  if  so,  their  names  and  designation  and

 (c)  the  number  of  those  who  have  sought  employment  thereafter  in  private  undertakings
 and  .ejoined  Government  Service ?

 The  Minister  of  State  in  the  Dzparments  of  Parliamentary  Affairs  and  Commu-

 nications  (Shri  | लि  K.  Gujral) :  (a)  Since  January  1,  1955  oaly  one  officer  from  the  Tele-

 communications  Wing  of  the  P&T  Department  has  applied  for  voluntarily  retirement.  His

 reque:t  is  under  Consideration.

 (b)  ShriA.K.  Mullick  Deo:  iy  ‘general  Manager,  Telephone  District,  New.  Delhi.

 Cc)  Ni

 कोयला  खात  मजदूरों  की  छंटनी

 बक ५
 4687.  श्री  चख  दौर सिह  :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा

 कि

 T1967  में  में  कितने  मजदूरों  की  छंटनी  गई

 और
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 उन  कोयला  बानों
 के

 नाम  क्या  हैं  तथा  उपरोक्त  भ्र वध घि में  कोयला

 खान से  कितने  मजदूरों  की  छटनी की  गई  है  ?

 श्रम
 तथा  पुनर्वास  मंत्री

 :  (*)  50771

 सूचना  संलग्न  विवरण  में
 दी

 गई  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये

 एल  टी  -  541/68  |  |

 कोयला  खानों  हारा  ara  श्रघिनियसम  का  उत्लंघन

 4688.  को  चन्  wat  सिह
 :  क्या

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 (
 \  वर्ष  1966  तथा  1967  में  खान  अधिनियम  ,  उसके  अ्न्तगत  बने

 नियमों  तथा  विनियमों  का  उल्लंघन  करने  के  आरोप  च्  ख  || अनला  खानों के  विरुद्ध किन  किन

 मुकदमे  चलाये  गये  ;  अगौर

 प्रत्येक  मामले  में  मुकदमे  चलाये  जाने  के  क्या  कारण  थे  तथा  उनके

 अम
 तथा  पुनर्वास  मंत्री

 हाथी  )
 :  श्र  सूचना  एकत्र की

 जा  रद्दी

 है  शौर  प्राप्त  होने  पर  सभा  की  मेज  पर  रख  दी

 डाक्टरी  परीक्षण  मैं  झपोग्य  घोषित  किये  गये  कोयला  सान  मजदूर

 4689  श्री  चन्द्र  दौर सिंह  :  क्या  अम  तथा  पुत्रवाली  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 1966  कौर  1967  में  कितने  कोयला  खान  मजदूर  डाक्टरी  परीक्षण

 wana  घोषित किये  गये  ;  ar

 किन-किन कोयला  खानों  में  काम .  करते  or ्

 श्री  निवास  मंत्री  हाथी )
 :  एकत्रित  को  जा  रही

 2
 x  पौर  sta  होने  पर  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 न्यू  जमंहारो  कोयला  स्वान

 4690. श्री  चन्द्र
 बाखर

 सिंह
 :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  ्

 करेंगें

 क्यों  सरकार  को  न्यू  जेमेहारी  खाश  कोयला  खान  के  बारे  कोयला

 हान
 सपर  सभा

 कराई  टी०  यू०  से  हड़ताल  का  कोई  नोटिस  मिला

 ?

 इस
 कोयला  खान  के  मजदूरों  की

 मांगें
 हूँ  ;

 प्रौढ़
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 ने
 के समझोता  कराने  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 कम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  हाथी  )
 :

 जी  a

 कोयला खान  मजदूर  सभा
 ने

 12  मांगों  का  मांग-पत्न
 प्रस्तुत  किया

 जाये  मांगे  मुख्य  रूप  से  बोनस  भ्र धि नियम  के  अनुसार  लाभांश  साझा  परिवर्ती

 मंहगाई भत्ते  ,  कोयला  खनन  उद्योग  संबंधी  केन्द्रीय  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों के

 अनुसार  मजूरी  के  की  अदायगी  कौर
 16.  श्रमिकों  की  पुनर्नियुक्ति के  संबंध

 में

 ७

 सहायक  श्रमायुक्त  रानीगंज  ने  इस  मामले  में  समझौते  की  कार्यवाही

 की  लेकिन  वे  कोई  समझौता  नहीं  करा  सके
 |

 कोयला  खानों  द्वारा  श्ननियसिततायें

 है
 4691.  प्री  चन्द  शखर  सिह  क्या  we  तथा  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  1१1 कं

 af  1965,  1966  1967 में
 किन-किन

 कोयला  खानों  द्वारा  त्रैमासिक

 लाभांश  न  नियमित  रूप से  भुगतान  किये  उपस्थित  पंजियों को  गलत

 ढंग से  बोनस  कार्ड  तथा  माप  पर्चियां  न  दिये  जाने ंके  कारण  उनके  विरूद्ध

 मुकदमें
 qa  गये  थे  ;  ऑर

 उन  के  विरुद्ध  कार्यवाही  गई

 ,  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री
 :

 जिन  कोयला
 खानों  के  विरूद्ध  1965,

 1966 शर  1967  में
 त्रैमासिक  लाभांश

 न
 देने  ,  भ्ननियमित  रूप  से  भुगतान  उपस्थित

 पंजियों  को  गलत  ढंग
 से  बोनस

 ह
 माप  पारियां

 न
 देने  के  कारण  मुकदमें

 चलाये  गये  उनके  नाम  mar  ख  कौर  ग में  दिये गए  हैं

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल
 टी

 ०  542/6 8]

 विभिन्‍न  न्यायालयों  में  दायर  मामलों  वर्तमान  स्थिति

 नीचे  गई  है  ——

 aa  जिन  कोयला  खानों के अधिनियम  मुकदमों के  परिणाम

 विरुद्ध  मुकदमा  चलाए  ा

 कोयला  खान

 बोनस  योजना  1965  177  106  11

 1966  204  98  21  95

 1967  ४1  2  74
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 लिखित  उत्तर 1  चैत्र  1890

 अधिनियम  जिंन  कोयला  खानों  मुकदमों  के  परिणाम

 ee  लिटा विरुद्ध  एकदम  चलाए

 गए  उनकी  संख्या  दोष  सिद्धि  विमुक्ति  ग्र निर्णीत

 भूगतान

 )  नियमावली

 1965  82  47  35

 1966  77  35  42

 1967  29  23

 ey

 टेपिश्रोका  का  विकास

 4692  पृ०  गोपालन

 श्री |" ह  Fo  गोपालन

 बया  ae  an  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (s)

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार

 oe

 जिले  में

 oe

 की  लेती  का विकास  करने  के  लिये  निशुल्क  ट्रक्टर  देने  के  हेतु  सहमत  हो  गई

 यदि  तो  क्या  ट्रेक्टर  दिये  जा  चके

 कृषि  सामुदायिक विकास
 तथा

 सहकार  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  ध्रन्नासाहिब शिन्दे
 श्र  भारत  सरकार  एक्टरों  को  किराये  पर  देने  के  केन्द्रों  की

 स्थापना  के  लिये  एक  योजना  विचार  कर  रही  &  जिसके  किसान

 निश्चित राशि  देने  पर  टैक्टर  प्राप्त  कर  सकेंगे  ।  भारत  सरकार  दन

 केन्द्रों  के  तथा  we  उपकरणों  की  लागत  को  कुछ  ऋण
 प्रौढ़

 कुछ

 अनुदान  के  रूप  में  वहन  करने  क  सम्बन्ध  में  भी  विचार  कर  इस  योजना  को

 अन्तिम  रूप  दिये  जान  पर  बेकार  कमी  के  संधार  के  लिये  कन ना नर  जिले  को  एक

 यूनिट  के  नियतन  करने  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  इस  यूनिट  का  प्रमुख  उद्देश्य

 स्थानीय  परिस्थितियों  के  अनुरूप  फसलों  के  लिये  भूमि  सुधार  करना  होगा
 ।

 आजकल

 टेपिप्नोका  उस  भूमि  पर  उत्पन्न  किया  जा  रहा  है  जो  कि  इस  क्षेत्र  में  सुघार  दी

 गयी &

 Delhi  Milk  Scheme

 .  Shri  Ram  Gopal  Shalwale:  Willthe  Minister  of  Food  and  Agricuytare  be  pleas-.
 ed  e  ae

 (a)  whether  Government  have  decided  fto"  open  a  dairy  farm  under
 the

 Delhi  Milk
 Scheme;

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor;

 (c)  whether  it  is  afact  that  the  Delhi  Milk  Sct  P
 pee  urchase  milkfrom  the  open  market:

 people  and id  after  mixing  some  powder in  it  sells  it;  and
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 if  so,  the  steps  proposed  to  betaken  to  overcome  the  shortage  of  milk  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Communit  y  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Government  are  of  the  view  that  it  will  not  be  economic  for  Department  to  start  @
 dairy  farm.  The  unit  cost  of  milk  producti  mm  15  likely  to  be  higher  than  purch  sing  milk
 from  farmers  in  the  milk-shed  area.  The  present  system  provides  a  steady  market  to  milk
 producers.  Increase  in  milk  production  depends  on  finding  8  remunerative  market.

 (८)  Delhi  Milk  Scheme  has  to  use  skim  milk  powder  from  time  to  time  to  make  up  for
 shortage  in  the  availability  of  milk  due  to  seasonal  variations  so  that  the  distribution  can  be
 maintained  at  a  steady  level.  Beside,  toned  and  double-toned  milk  are  made  by  using  skim
 milk  powder.

 (d)  The  following  steps  are  being  taken  to  ensure  availability  of  larger  quantitics  of  milk  to
 the  Delhi  Milk  Scheme

 (i)  Firm  agreements  have  been  made  with  milk  suppliers  for  supply  of  specified  quan-
 tities  of  milk  depending  on  the  season  of  the  year.  There  is  provision  of  penalty  of
 Rs.  5  per  quintal  for  failure  of  supply  of  the  stipulated  quantity  of  milk.

 (ii)  Rate  of  commission  payable  to  milk  suppliers  has  been  increased  with  effect  from
 January,  1967.

 Gii)  Area  for  procurement  of  milkis  being  expanded  in  districts  Muzaffarnagar  and
 Muradabad  in  U.P.,  Alwar

 and  Bharatpur  in  Rajasthan  and  Gurgaon  in  Haryana,

 (iv)  Four  Intensive  Cattle  Development  Projects  have  been  sanctioned  for  milk  shed
 of  the  Delhi  Milk  Scheme  in  districts  Meerut  in  U.P.,  Gurgaon  and  Karnal  in
 Haryana  and  Bikaner  in  Rajasthan,  which  will  step  up  milk  production.

 Area  under  Irrigation  through  canals  and  tube-wells

 4694.  Shei  A.S.  Saigal  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pl:ased  to  state
 the  percentage  of  the  area  under  irrigation  through  canals  and  tubewells  in  the  country  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Deve-

 lopment  and  Co-operation  (Shri  Aanasahib  Shinde):  The  latest  year  for  which  informa-
 tion  1s  available  is  1954-65,  The  total  net  area  irrigated  during  that  year  was  26,156
 thousand  hectares.  The  area  irrigated  by  canals  during  thesame  period  was  10,997  thousand
 hectares.  Information  on  the  extent  of  area  irrigated  by  tube  wells  is  not  available,  but  the
 area  irrigated  by  wells  (including  tubewells)  during  1964-65  was  7,824  thousand  hectares.

 Thus,  the  percentage  of  the  area  irrigated  through  canals  and  wells  (including  _  tube  wells)
 during  1964-65  represented  about  72  percent  of  the  total  irrigated  area.

 Charge  against  DIstrict  Panchayat  Officer,  Bulandshahr

 4695.  Shri  Lakhan  Lal  Kapoor:  Will  the  Minister  of  "Food  and  Agriculture  be  pleas-
 -ed  to  state:  i  '

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Legis  lators  and  Members  of  Parliament  of  Uttar  Pradesh
 have  made  a  number  pf  complaints  regarding  misuse  and  embazzlement  of  funds  against  the
 District  Panchayat  Officer,  Bulandshahr;

 (b)  whether  any  Departmental  inquiry  has  been  instituted  against  the  said  Officer;  and’

 (c)  if  50,  the  outcome  thereof  and  the  action  taken  against  him  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Deve-

 lopment  and  Cooperation  (Shri  M.S.  Gurupadaswamy):  (a)  The  State  Government
 shave  reported  that  no  such  complaints  have  been  received.

 (b)  and  (c).  The  State  hare,  however  intimated  that  ehquiry  into  a
 complaint  received  from  a  Member  of  Parliament  against  the  Officer’s  alleged  partisan  attitude
 showed  that  the  complaint  was

 unfounded.
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 सादा  पवार  तथा  बनाए  के  का रसखान

 4696.  St  काशीनाथ  cea  :  क्या  ताया  तथा  कृषि  मंत्री  29  1968  के

 अतारांकित प्रशन  संख्या  2161  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 उत्तर  प्रदेश  में  खाद्य  पदार्थ  तथा  प्रचार  बनाने  वालें  कारखानों  के  नाम  क्या  हैं  तथा

 वे
 कहां  कहां  ष्  उनके  पते  क्या  हैं  तथा  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  कारखाने  ने  कितने  महत्व  के

 को  बिक्री  को  और

 उपरोक्त  अवधि  में
 feat

 में  खद्य  पदार्थ  तथा  चार  बन्द  करने  में  स्वच्छता
 तथा

 शुद्धता  का  अ्रपेक्षित स्तर  न  रखने  के  कारण  किन-किन  कारखानों  के  विरुद्ध
 दण्डात्मक

 कार्य  वाही

 को  गई  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिन्दे  )

 at  सुचना  एकत्रित  को  जा  रहो  हैं  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 परिचय  बंगाल  में  खाद्य  पदाथ  तथा  लाचार  बनाने  के  कारखाने

 4697.  श्री जगल  मंडल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  29  1965  के  अतारांकित

 संख्या  2161  के  उत्तर  के  सरपरस्त  में  यट  बताने को  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिम  बंगाल  में  खाद्य  पदार्थ  तथा  चार  बनाने  वाले  कारखानों  के  नाम  क्या  हैं
 वे  किन-किन  स्थानों में  हैं  तथा  उनके  पते  क्या  हैं  कौर  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  कारखाने की  बिक्री

 कितनी  थी  ;  और

 उपरोक्त  भ्रवरष्छि  में  कितने
 कारखानों

 के  विरुद्ध  दण्डात्मक  कार्यवाही  की  गई  ?

 कृषि  ,  सामुदायिक  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  झप्नासाहेव fare

 गौर  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  ate  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 कृषि  विकास  परियोजना  के  लिये  परिश्रमी  जर्मनी  से  सहायता

 4698.
 श्री  सीबीआई जे  ०  पटल  :  कया  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मण्डी  तथा  नीलगिरि  योजनाओं  के  अतिरिक्त एक  बड़ी  कृषि
 विकास

 परियोजना  के  लिये  पश्चिम  जर्मनी  की  सहायता  देने  का  विचार
 ak

 यदि  तो  इस  परियोजना का  स्थान  तथा  पौरा  क्या  हूं
 तथा

 कब  तक

 इसके  है  जाने  की  सम्भावना है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  झ्रप्ासाहेपर शिन्दे  )
 :

 जी  हां  ॥

 जमंन  के  संघीय  गणतन्त्र  ने  इण्डो-जमन  खाद्य  कृषि  संगठन

 उत्तर  प्रदेश  को  चाल  करने  के  लिये  5.0  10,438  रुपया  मूल्य-भाडा-बीमे  की  लागत के  उर्वरकों

 को
 उपहार  में  देने  की  पेशकश  की  है  |
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 इस  सुझाव  के  अन्तरगत जर्मन
 के  संघीय  गणतन्त्र  द्वारा  दिया  जाने  वाला  उकेरा  केन्द्रीय

 उर्वरक  पुल  प्राप्त  करेगा  कौर  वह  इसको  रिजर्व  बैंक  में  एक  खाता  खोल  कर  जमा  करेगा  ।  ये

 निधियां  उत्तर  प्रदेश  एग्रो-इण्डस्ट्रियल  कार्पोरेशन  द्वारा  परियोजना  को
 दी

 जायेंगी ।  उवेरक  पूल
 राज्य  के  समान्य  कोटे  के  प्रतिष्ठित  राज्य  सरकार  को  उर्वरकों  की  उपरोक्त  मात्रा  भी  देगा  ।

 ये  उकेरा  परियोजना क्षेत्न  में  कृषकों  को  बेचे  जाते  हैं  रोक  इसकी  आय  ara  वर्षों  में  सहायक

 संसाधन  उपलब्ध  करने  के  लिए  एक  परिश्वमणशील  निधि  में  चली  जाती है  ।

 इस  परियोजना  का  मुख्य  उद्देश्य  उचित  तथा  प्रत्य  सहायक  उपायों  जसे  उन्नत

 उन्नत  कृषि  औजारों  ate  फसल  उत्पादन  सामग्री  आदि  का  सुयोग्यता पूर्ण  तथा  पर्याप्त

 उपयोग  द्वारा  फसल  उत्पादन  को  बढ़ाना  है  ।

 इस  परियोजना का  उद्घाटन  4
 1968

 को  था  |

 Sugar  Production

 4699  Shri  Ramavter  Shastri  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  any  proposal  under  consideration  to  effect  reduction  in  the

 prices  of
 sugar

 in  view  of  its  increased  production  during  the  current  year;  and

 (b)  jf  not,  the  reasons  therefor  >?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Deve-

 lopment  and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde):  (a)  and  (b)  The  prices  of  levy
 sugar  produced  in  1967-68  season  were  fixed  on  8th  December,  1967,  on  the  basis  of  estimates
 of  recovery  and  duration  then  available.  These  prices  will  be  reviewed  after  the  crushing
 season  is  over  in  the  light  of  working  results  achieved  and  will  be  revised  where  necessary.

 ग्रामीणों को  ऋण  ग्रस्त ता

 4700.  tee नाम  कौशिक  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार ने  देश  में  ग्रामीणों  की  ऋणप्रस्तता  का  पता  लगाने  के  लिये  हाल  में

 कोई  सर्वेक्षण  किया है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ;

 यदि  तो
 बया  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ;

 wie

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 समुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०

 गुरु पाद स्वामी  )
 :

 जी  नहीं  ।
 गत  सर्वेक्षण  भारत

 के
 ford  बैंक  वारा

 किया
 गया  अखिल

 भारतीय  ग्रामीण  ऋण  तथा  निवेश  सर्वेक्षण  1961-62 था  ;

 प्रश्न नहीं  उठता
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 जी  नहीं  )

 चूंकि  भारत  के  रिजर्व  बैंक  द्वारा  नियुक्त
 की

 गई  अखिल  भारतीय  ग्रामीण  ऋण

 पुनर्विलोकन  समिति  इस  प्रश्न
 की

 जांच  कर  रही  कोई  सर्वेक्षण  करना  आवश्यक  नहीं  हे
 ।

 मानपुर में  चावल  मिल

 4701.  को  मेघना  :  क्या  चाय  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (¥)  मनीपुर  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  इस  समय  कुल  कितने
 चावल  मिल  हैं  ;

 क्या  इन  सभी  चांवल  मिलों  को  चलाने  के  लिए  बिजली  तथा  अन्य  सुविधाएँ दी  जा

 रही  हैं  ;  ale

 कितने  चावल  मिलों  को  कभी  तक  बिजली  नहीं  दी  गई  है  कौर  उसके  क्या  कारण

 a?

 कृषि  ,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रस्मासाहिब :

 से  राज्य  सरकार  से  जानकारी  एकत्रित की  जा  रहो है  कौर  प्राप्त  होते  ही  सभा

 के  पटल  पर
 रख

 दी  जाएगी  ॥

 भारत  सबक  समाज  शाखा )

 यह् ग्र  OAT सताने रने  की  कृपा  करेंगे  कि  : 4702.  भी  मेघ चन्द्र  :
 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री

 क्या यह  सच  है  कि  भारत  सेवक  समाज  की  मनीपुर  शाखा  का  दिवाला  निकल  गया

 है  वह  wa  काम  नहीं  कर  रही  हें

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ह  ड

 क्या  समाज  की
 इस

 शाखा
 को

 उस  बकाया  राशि  का  कोई  भुगतान  करना  है  जो  इसे
 कराये

 गये  काम  के  लिये  नियुक्त  श्रमिकों
 को

 देनी  है  ;  कौर

 (3)  यदि
 तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  .  श्री  एस०  एस ०

 )
 :  से  जानकारीं  एकत्रित की

 जा  रही  है  कौर  सभा-पटल
 पर

 रख  दो  जायेगी  ।

 vara  का  नियतन

 4703  को  को०  सुर्थनारायण :.  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  विभिन्न  राज्यों  को  सुन्दरी  उर्वरक  कारखाने  से  नाइट्रोजनयुक्त जन  युक्त  रनों
 का  कितना  नियतन  किया

 गया  तथा  वास्तव में  कितनी  मात्ना  में  उर्वरकों की  सप्लाई  की  गई  ;

 (@)  कया  are  प्रदेश  सरकार  ने  चालू  वर्ष  में  अधिक  मात्ना  में  नियत  किये  जाने
 वी  मांग  की  है  ;  शौर
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 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  को  गई है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार
 मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री

 भ्रप्मासा हित

 शिन्द े)  एक  विवरण  संलग्न  है  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  ढी  ०

 543/68]

 ake  कृषकों दारा  सल्फेट  are
 हरमोनिया

 के
 प्रति  विशेष

 एचि  दिखाने
 पर

 राज्य

 सरकार ने  1967  में  सिद्दकी  से  झप  उर्वरक  की  कुछ  मात्रा  के  नियतन की  मांग की

 इस
 उर्वरक

 की  तुरन्त  मांग  की  पूति  के  लिये  6-  2-68  को  सिद्दकी  से  राज्य  सरकार  को  5,000

 भैतिक टन  सल्फेट  ग्राफ  हरमोनिया  का  नियतन  किए  राया  ।  कारखाने  को  राज्य  सरकार  से  उसे  रक

 भेजने  के  आदेश  प्रप्त  होने पर  इस  मात्रा  को  भेजने  का  प्रन्नन्थ  करने  के  लिये  कहा  गया  है  ।  इसके

 अतिरिकत  राज्य  सरकार  ने  पुर्व  नियतन  किए  हुए  डाइ-श्रमोनियम  फॉस्फेट  कौर  अमोनियम  कलो  राइड

 के  स्थान  पर  25,  000  टन  कैलशियम  अमोनियम  क्लोराइड  के  नियतन  की  मांग  की  थी ।

 उर्वरकों के  स  मित  अख़राजात को  दृष्टि में  रखते  हुए  त्यौरी  डाइ-प्रमोनियम  फॉस्फेट  के  नियतन  के

 स्वीकार  करने केਂ  विचार  से  राज्य  सरकार को  Fo  भाई  डी०  एफ०  Vo  सी०  elo  कौर

 कोरोमंडल  फर्टिलाइजर  सेਂ  प्र मोनि पम  फॉस्फेट  की  प्राप्ति  की  संभावना  का  पता  लगाने  के  लिये

 कहा  गया है
 ।  फिर  राज्य  सरकार  की  तुरन्त  झ्रावश्यकता  की  पूति  के  लिये  शभ्रप्लैल-जन

 68  की  अवधि  के  लिये  अग्रिम  आवंटन के  रूप  में  23-  68  को  रूरकेला  से  20,000  alee

 टन  कैलशियम  अमोनियम  नाइटेट  का  नियतन  किया  गया  |

 खान  सुरक्षा  उपकरण

 4704.  शी  देवन  सेन  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ae  सच  है  कि  खान  उपकरण  सलाहकार  बो  ने  खान  सुरक्षा  उपकरणों  का  देश

 में  निर्माण  करने  के  बारे  में  एक  समिति  नियत  की  है  ;  ax

 afe  तो  समिति  के  art  में  wa  तक  कितनी  प्रगति हुई  है
 ?

 शम
 तथा  पुनर्वास  मंत्री  हाथी  )

 :

 इस  समिति  ने  इस  विषय  से  सम्बन्धित  मल  अर्थात  मांगों
 के

 उपकरण  की  प्राप्यता  तथा  उपकरण  के  वास्तविक  arian  निर्माताओं  के  बारे  में  सुचना

 एकत्र  के  लिए  एक  उपसमिति  नियुक्त  की  ।  इस  उप-समिति ने  अपेक्षित  सूचना  संकलित

 कर  ली  है  ate  यह  आशा  की  जाती  है  कि  यह  उप-समिति शीघ्र  ही  अपनी  रिपोर्ट  मुख्यसमिति

 कर  ली  tat  यह  war की  जाती है  कि  यह  उपसमिति  शीघ्र  ही  अपनी  fate  मुख्य समिति

 | t  प्रस्तुत  कर  देगी

 झससमयथ  हो  गये  खनिकों  को  रोजगार  दिलाना

 4705.  प्रो  देवन  सन  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  गृह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  असमर्थ  हो  गये  खनिकों  तथा  उनको  रोजगार  दिलाने
 की

 समस्या  पर  करने

 के  लिये  सरकार  द्वारा  खान  सुरक्षा  महानिदेशक  की  अध्यक्षता  में  नियुक्त  की
 गई  समिति ने  अपना

 प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ;  ate

 यदि  तो  यह  मामला  इस  समय  किस  स्थिति में  है
 ?
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 चाम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  हाथी  )  जी  नहीं  ।

 इस  समिति  ने  नियोजकों  कौर  श्रमिकों  तथा  तकनीशनों
 के

 संगठनों  से  समिति  के

 विभिनन  विचारार्थ  विषयों  पर  झपने  विचार  भेजने  की  प्रार्थना  की  है  ।  इस  विषय  से  सम्बन्धित

 सुचना  को  संकलित  ate  एकत्र  करने  के  जिसमें  विदेशों  में  प्रचलित  पद्धतियां  भी  शामिल  हैं

 उप-समितियां  भी  नियुक्त  की  गई  हैं  ।  ma  है  कि  ये  उपसमितिय्रां  ate  ही  ऑ्रपनी  रिपोर्ट

 aren  समिति  को  प्रस्तुत  कर  देंगी  ।

 श्रव्य  मोन

 ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि 4706.  श्री  महन्त  दिग्विजय नाथ  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री
 यह

 ड

 क्य
 यह  सच

 है  कि  केरल  के
 पश्चजल  को  जाड़ो मे

 में  पाई गरई  है

 यदि  तो  क्या
 इत

 मछ
 नौ

 का
 निर्वात  करने

 के  कोई  प्रस्ताव
 हैं

 किन  किन  देशों  ने  इम  मछ
 नी  को  खरीदने की  पेशकश  की

 ौर

 इससे  कितनों  विदेशी  मुद्रा  ग्रसित  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय
 में  राज्य  मंत्री

 े  ७ त्रेपन  शरीर पार  कुठ  मछलियाँ  जिन्हें  ग्रीस  तथा  कहा  जाता है

 के  एक  भाग  को  दूसरे  भाग  से  रगड़  कर  तथा  एयर-ब्लैडर  ale  के  कम्पन  द्वारा  विशेष  प्रकार  की

 ध्वनि  को  उत्पन्न करती  हैं  ।  ये  मछलियाँ  केवल  केरल  में  ही  नहों  aly  seri  तल  के

 वा  में  भो  पाई  जाती  हैं  ।

 न  किस्मों  को  मछलियों  को  निर्यात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 है

 ray  s
 खाय  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  Vat  नाव  पेशकश श  प्राप्त  नहीं  ई  है

 |

 यदि  इत प्रकार  को  मछली की  कुछ  माँग  बढ़ाई  जाये  तो भी  यह  श्राशा  नहीं  की  जा

 कि  इससे  कोई  विशेष  विदेशों  मुद्दा  प्राप्त  हो  सकेगी  ।

 चोरी  का  अविक  विनियंत्रण

 4707.  शिकंजा  गोबर  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  weary  यह  बनाने  की  HAT  करेंगे  कि

 कया  यह  संच है  कि  गुजरात  सरकार  ने

 केन्द्रीय

 सरकार  से  भ्र मु रोध  किया  कि  ag

 चोरी  के  वर्तमान  आंशिक
 विनियोग  पर  I qataarz  परं कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्य  प्रतिक्रिया  ?
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  भ्रप्नांसीहिय शिलर

 गुजरात  सरकार ने  15-12-1967  को  ग्रथित  चोरी  की  ates  विनियंत्रण की

 नीति  लागू  होने
 के

 कुंभ  सप्ताहों  के  wc  ore  जबकि  खुले  बाजार  में
 चीनी

 के  भाव  बहुत  उंचे

 इस  पर  पूरी  बार  करने  के  लिए  ca  किया  था
 ।

 राज्य  सरकार  को  सूचित  किया  गया  कि  खुले  बाजार  में  at  के  मूल्य  गिर  गये  हैं
 इस  योजना में  परिशोधन  का  विचार  करने  से  oa  स्थिति  पर  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  ।  तब

 से  खुलें

 बाजार में  चीनी  के  मूल्य  लगभग  1.  50  रुपये  प्रति क्वि टल  तक  गिर  गये  हैं  प्रौढ़  गन्ना  क्षेत्र में  हो

 रही कमी  रोकने  ग्रोवर  चीनी  का  प्रतीक  से  अधिक  उत्पादन  करने  के  जिस  उद्देश्य  से  इसे  लागा

 किया गया  था  उसे  भी  प्राप्त  करने  की  सम्भावना है  ।

 मसूर
 म  सहकारी मोनो

 4708.  श्री  एस०  एम०  कृष्ण

 शी  क  लक प्पा

 क्या  वाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 में  1967  से  अरब  तक  सहकारी  आधार. पर चीनी का पर  चीनी  कारखाने  स्थापित  करने  कें

 लिये  सरकार  को  कितने  श्रीचंदन-पत्र  प्राप्त  हुए  हैं

 उनसें  से  कितने  प्रस्वेदन-पिनों  को  स्वीकार  किया  गया  शआर

 इनको  स्वीकार  करने  में  विलम्व  होन  के  कारण  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहिव शिन्दे

 मंसूर  राज्य में  सहकारी  चीनी  मिल  स्थापित  करने हेतु
 लाइसेंस  देने

 के
 लिए  1967

 से

 कोई  भी  अभ्यावेदन प्राप्त  नहीं  sar  है  ।

 wie
 ही  नहीं  उठते

 कमंचारो भविष्य  निधि  योजना

 4709.  को  श्रोकान्तन नायर  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मस्ती  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 =

 वर्ष  1965-66,  1966-67  शर  1967-68 में
 कर्मचारी  भविष्य

 निधि  योजन

 के  विभिन्न  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  कर्मचारियों  के  कुल  कितने  खाते  योजना  के  न्रन्तगत  लाये  गये

 गत  तीन  वर्षों  में  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  विभिन्न  क्षेत्रीय  काय/लयों  में  कुल्ला

 कितने  कर्मचारी  और

 क्या  उस  योजना  के  ग्रन्तगंत  लाये  गये  कमेंचारियों  की  संख्या  के  श्रनपात में क्षेत्रीक में  क्षेत्री  क

 कार्यालयों  में  करें  चोरियों  की  संख्या  बढ़ाई  गई  है
 ?
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 तथा  पुनर्वास  मंत्री  (  हाथी  )  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  विभिन्न

 शिक  दफ्तरों  में  खोले  गये  खातों  ो  हाथी  )  क  क  कान

 196  5-66  28.68  लाख

 शक्
 196  8-67  wl  33  लाख

 1967-68  32.63
 लाख  (30-11-1967 को  )

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  प्रादेशिक  दफ्तरों  के  कमेंचारियों  की  स्वीकृति  संख्या

 इस  प्रकार थी
 :---

 1965-66  4,032

 1966-67  4,185

 4,449 1967-68  न्  AY  30-11-1967 को  )

 (7)  खातों  की  संख्या
 में  कुछ  afi शव  हुई  है  क्योंकि  क्रियान्विति  के  लिये  प्रतिष्ठानों  की  संख्या

 के  भास्कर  पर  खातों  के  लिये  खातों  की  संख्या  के  आधार  पर  अतिरिक्त  कर्म चा  रियों  की  स्वीकृति

 दी  जाती है  ।

 अनाज  के  समाहार के  लिये  लाभांश

 4710.  थी  नरसिम्हा राव  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरका
 र

 ने  भारतीय  खाद्य  निगम  के  माध्यम  से
 उन  राज्यों  को  लाभांश

 दिया  है  जिनका  चावल-महू  के  संमाह्दार  में  हिस्सा  था

 अब  तक  प्रत्येक  राण्य  को  कितना  दिया  गया

 aay  के  fi  र चत  (14 क्या  इस  राशि  को  कृषि  के  विकास  के  लिये  खच  क  ज्यों  को  कोई  हिदायतें

 दी  गई
 wr

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wees

 )  भारतीय  खाद्य
 निगम  के  माध्यम

 से
 पंजाब  सरकार

 को  केवल  गेहूं
 पर  प्रोत् सा हुन

 बोनस

 दिया  जाता  है  ।

 सुचना  एकत्रित
 की

 जा  रही  है  प्रौढ़  सभा  के  पटल  पर  रख
 दी

 जाएगी
 ।

 राज्य  सरकारों  को  बोन
 त

 मुख्यतः  कृषकों  के  हितार्थ  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के

 लिए  दिया  जाता  है  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  |

 977



 Oral  Answers  Chaitra
 a

 1890  (Saka)

 उड़ीसा  में  डाकघर  बचत  तारघर  तथा  टेलीफोन  rr

 4712.  श्री
 पक्षधर  बेहरा

 :
 क्या  संचार  Heal  यह  बताने

 की
 कपा

 करेंग
 कि

 :

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  म  उड़ीसा  राज्य  के  देहाती  क्षत्रों  में  कितने  डाकघर

 बचत  बैंक  तारघर  तथा  टेलीफोन  केन्द्र  खलने  का  प्रस्ताव  कौर

 उपरोक्त  अवधि  में  कटक  जिले  में  कितने  तारघर  तथा  टेलीफोन  केन्द्र  खोलने

 क्षा  प्रस्ताव  है  तथा  किन-किन  स्थानों  में  ?

 संसद-कायम  तथा  सं  चार  विभाग में  राज्य  मंत्री  श द््छे  Fo  :  (4)  डाक-तार  विभाग

 की  चौथी  योजना  अभी  तक  पूरी  नहीं  बनाई  जा  सकी  ।  फिर  भी  विभागीय  मानकों  के  पूरा  होने  मोर

 फण्ड  के  उपलब्ध  होने  की  शर्ते  पर  उड़ीसा  के  देती  क्षेत्रो ंमें  1966-1971  के  पांच  वर्षों  के

 समय  के  दौरान  600  डाकघर  109  तारघर  अर  19  टेलीफोन  एक्स  चेज  खोले  जाने  की  सम्भावना

 है  ।  सभी  विभागीय  डाकघर  बचत  बक  का  काम  करने  के  लिए  प्राधिकृत  है  ।  इन  पांच  वर्षों  की  भवति

 के  लिए  अ्रतिरिक्त  विभागीय  यात्रा  डाकघर  को  बचत  बैक  का  काम  सौपने  का  कोई  लक्ष्य  निर्धारित

 नहीं  किया  गया
 है

 ।

 इसी  अवधि  के  दौरान  कटक  जिले  के  देहाती  क्षेत्रों  में
 102

 डाकघरों
 7

 तारघरों

 2  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के
 स्थापित  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।  इन  में  से  32  डाकघरों

 फेन  हवाई ज  की  पहले ही  1  1966  से  व्यवस्था की  जा  चुकी  है  ।  ऐसे  कूछ  स्थान  जहां  विभागीय

 मानकों  के  पुरा  करने  रोक  फंड  प्राप्त  होने  पर  भविष्य  में  डाकघर  तारघर  कौर  टेलीफोन  एक्सचेंज

 खोले  जाने  की  सम्भावना  है  ये

 डाकघर  झीलों
 .  देली

 फोन  माल पा

 गुजरा

 कांचीगां
 का कुरी

 केसना

 कौर  माला  अनन्तपुर  |

 area  पानी  पंक् रा पल  एन लग्  1  तुलसी पुर  ।

 उलीचो  एक्सचेंज  जगतसिंह  पुर  |

 दिल्‍ली  में  मकान  निर्माण  सहकारी  समितियां

 4713.  श्री  चि०  सहगल  :  क्या  खाद्य  तथा
 पस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 ।। ड  )  क्या  दिल्‍ली  में  सभी  मकान  निर्माण  सहकारी  समितियों  के  ष  1966-67  के

 किताब  की  लेखा  परीक्षा  तथा  निरीक्षण  किया  जा  चुका  है  ;

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  में  कितनी  सहकारी  समितियों  के  हिसाब-किताब  की

 लेखा  परीक्षा  तथा  निरीक्षण  नहीं  किया  गया  है  ;
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 1968  मौखिक  उत्तर

 क्या  हाल  में  दिल्ली  प्र
 था

 सन  के  सहकारिता  विभाग  ने  ऐसी  किसी  समिति  अथवा  समितियों

 के  बेक  खातों  को  प्रबुद्ध कर  दिया  और

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  कया  है
 ?

 कृषि  सामुदायिक विकास  तथा  सहकार
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एस०  एस०

 जी  नहीं  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्‍ली  की  कुल  28  4  मकान  निर्माण  सहकारी  समितियों

 में  से  9  समितियों  के  हिसाब-किताब  की  लेखा  परीक्षा  नहीं  की  जा  सकी  कौर  प्र  समितियों  का  निरी

 क्षण  नहीं  किया जा  सका

 कौर  15  फरवरी  1968  को  लोकसभा  में  अता  रोहित  प्रश्न  संख्या  6  44  के  )

 ब  भागों  के  दिए  गए  उत्तरों  की  कौर  ध्यान  दिलाया  जाता  जिसकी  एक  प्रति  संलग्न
 है

 ।

 में  रखो  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  544/68]

 Ratna  Sugar  Mills  (U.P.)

 4714.  ShriNageshwar  Dwivedi  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture be
 Pleased  to

 state,  :

 during  the  period  from  October,  1966  to  May,  19673
 (a)  the  quantity  of  sugar  produced  by  the  Ratna  Sugar  Mills,  Shahganj  (Uttar  Pradesh)

 (b)  the  stock  of  sugar  with  the  said  mill  as  on  the  22nd  November,  19673

 \c)  the  quantity  of  sugar  procured  by.  Government  from  the  said  mill  on  the  23rd  No-
 vember,  1967  and  the  quantity  thereof  left  with  the  mill  for  sale  to  the  whoesalcrs  at  the  open

 market  rates

 (d)  the  quantity  of  sugar  produced  by  the  mill  before  May,  1967  and  after  that separately.
 out  of  the  sugar  sold  by  the  Ratna  Sugar  Mills  to  the  wholesalers  durirg  the  period  from  D
 cember,  1967  to  Iebruary,  1968;  and

 (e)  the  rates.at  which  sugar  was  given  to  the  wholesalers  by  the  said  mill  after  Decembe
 1967  for  selling  it  in  the  open  market  ?

 The  Minister  of  State  inthe  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develoy
 (a)  3,648  tonnes, ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde}

 (b)  314  tonnes,

 (c)  .The  quantity  of  sugar  for  which  orders  were  issued  by  Government  on  23rd  Nobem-
 ber;  1967,  for  procurement  of  sugar  from  the  said  mill,  was  198  tonnes.  The  balance  left
 with  the  mills  was  not  released  for  sale  to  wholesaiers  in  the  open  market.

 (d)  The  quantity  of  sugar  produced  by  the  mill  before  May  during  1966-67.was  3,648
 tonnes  and  nofurther  sugar  during  that  season  was  produced  by  the  mill  thereatter.  1967-
 68,  the  sugar  produced  by  the  mill  was  6286  tonnes  upto  the  end  of  February,  1968.  The

 quantity  of  sugar  released  to  the  Ratna  Sugar  Mills  for  sale  to  whoesalers  inthe  open  market
 outofthe  production  of  1967-68  from  23rd  November,  1967  to  23rd  February  968  was

 965-1  tonnes,

 (e)  The  sugar  released  to  the  mill  for  free  sale  was  sold  by  it  at  varying  rates,  ranging
 between  Rs.  360  and  Rs.  485  per  quintal.
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 गेर-सरकारो  मोटरकार  डाइवर

 4715.
 श्री

 वैवेल
 सेन  :  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास

 eal
 यहं  बताने

 की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रौद्योगिक  फर्मों  तथा  सरकार  हारा  रखे  गये  ड्राइवरों
 को  छोड़कर  मोटरकारों  के  मालिकों  के  निजी  ड्राइवरों  पर  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  लागू  नहीं

 होता  हैऔर  इसके  परिणामस्वरूप  उनकी  नौकरी  झर  उनके  वेतन  की  कोई  सुरक्षा  नहीं  शौर

 यदि  छह  उन्हें  प्रौद्योगिक  विवाद  अघिनियम  के  अन्तर्गत  लान  के  लिये  क्य

 वाही  की  गई  है  ?

 धरम  तथा  पुनर्वास मंत्री  हाथी  )  यह  सही  है  कि  मोटर  कारों  के  मालिकों  के  निजी

 ह्वाइव रों  पर  प्रौद्योगिक  विवाद  1947  लागू  नहीं  होता  |

 (a)  श्रौयोगिक  विवाद  अधिनियम  को  उसमें  परिभाषित  शब्द  के  भ्रन्तगंत  शाने

 इक़ाइक  में  नि  वक्त  श्रमिकों  के  रति  रिक्त  रूप  श्रमिकों  पर  लागू  करने  का  विचार  नहीं है  ।

 I.C.A.R.’§  Journal  ‘Pashupalan*

 4716.  Shri  Onkar  Lal  Bohra.
 Pleased  to  state

 Will  the  Ministerof  Food  and  Agriculture  be

 (a)  w'itther  it  is  a  fact  that  a  few  years  back,  the  Indian  Council  of  ह. (17: 01111 0181  Research
 had  brought  out  a  quarterly  Journal  Pashupalan  which  was  proving  very  useful  to  the
 Hindi  knowing  persons;  an

 (b)  the  reasons  for  which
 the  publication  of  this  journal  was  discontinued  ?

 The  Minister  of  State  inthe  Ministry  of  Food,  Agriculure,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (8)  Yes.

 tb)  The  Estimates  Committee  of  the  Lok  Sabha  inits  75th  Report  inter  alta,  re-
 commended  that  Indian  Council  of  Agricultural  Rescarch  should  examine  the  need
 reduce  multiplication  of  outlets  for  scientific  information  by  discontinuing/Com-
 bining  the  existing  journalsor  readjusting  their  frequerices  to  avoid  wasteful  expenditure.
 A  Comittee  of  Secretaries  appointed  by  the  Government  of  India  also  recommended,
 for  the  same  reasOn  that  anongst  others,  the  ]  ticterlyj2urnal‘Pashupalan’  should  be  merged

 w  ththe  moachly  journal  On  acceptance  of  the  recommendation,  the  quarterly  journal
 Pashupalan’  his  been  discontinued  from  January,  1966  and  ever  since  such  matter-relating
 to  Animal  Husbandry  subjects  as  was  being  brought  out  in  the  ‘Pashupalan’  is  being

 published  in  the  Council  Monthly  Journal

 Cooperative  Sugar  Mills

 4717.  Shri  Onkar  Lal  Bohra:  Wiil  the  Ministerof  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state  the  total  number  of  cooperative  sugarmills  functioningin  the  country,  the

 places  where  they  are  sitaated  and  the  extent  to  whichthey  have  suceceded  in  achicv'ng
 the  aim  of  cocperation  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Co-

 mmunity  Dev2lopment  and  Cooperation  (Shri  M.S.  Gurupadaswamy):  The  total
 number  of  coop2rative  sugar  factories  functioning  inthe  country  is  55.  A  listc:  the  places
 wiere  they  are  situated  is  appended.  [Placedin  Library  see.  No.  LT-545/6y,,  Their  aim
 is to  promote  the  economic  interest  of  their  geower  members  and,  generally,  the  super  coo-
 p2ratives  are  achieving  the  aim  satisfactorily.
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 ध्यान  दिलाना
 लित a

 जम्मू  में  जनाब  नदो  पर  बांच

 श्री क  To  fag देव
 :  ह

 खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता हैं
 कि  जम्मू में  वर्षा  ऋतु  में  चनाब  नदी  में  बाढ़  झा  जाने

 से  प्रतिवर्ष  बड़ी  मात्रा  में  इमा  रती  लकड़ी  पकिस्तान  को  बहकर  चली  जाती  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  feat  इमारती  लकड़ी  को  पाकिस्तान  जाने  से  रोकने

 &  लिए  बांध  बनाते  का

 (@)  यदि  होता  उसका  ar  क्य  att

 तो  इसके  बया  कारण हैं
 ?

 सामुदायिक विकास  तथा  सहकार
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  ग्रन्नाताहिव
 जी  हां  ।

 दा ज  as}  yar चे  ल् ate  दो  जंगलों  का  एक  सैट  ते  40<el  \al

 प्रश्न  ही  नहीं  होता
 ।

 लोक  महत्व  के  विषय  को  कौर  ध्यान  दिला

 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent  Public  Importance

 49  1958  को  दिल्लो  में  शान्ति  मेरे  जलूस  पर  लो  चार्ज  करना  शौर  ae  गेस  छोड़ना

 Shri  Prem  Chand  Verma  (H  imirput)  :  Mr.  Spzaker,  I  call  the  artention  of  the  Minister
 <of  Home  Affairs  to  the  following  matter  of  urgent  public  importance  and  request  that  he  may
 ymake  a  statement  thereon:—

 Lithi-charge  a  1d  t2ar-gassing  on  a  p2aceful  procession  taken  out  by  the  Congress
 Party  11  Delhi  oithe  18th  March,  1968  to  protest  against  the  demolition  of
 Jhuggis  and  several  arrests  made  in  that  connection.’’

 गुह-कार्य  मंत्री  यदावन्तराव  चव्हाण )
 :  दिल्लो  प्रदेश  कांग्रेस  कमेटी  ने  13

 3968  दिल्लो  प्रशासन  को  सुचित  किया  था  क  उतने  सीमापुरी  शौर  नांगलोई  बस्तियों

 के  लोगों  कਂ  बुरा  हालत  की  ग्रेड  सरकार  आर  जनता  ध्यान  प्रभावित  करने  के  लिये

 18  1963  को  एक  जुलूस  निकालने  का  निर्णय  किया  है  ।  जुलूस  को  जमा  मस्जिद

 थाने  के  मटिया  महल  कौर  चि तलो कबर  क्षेत्रों
 से

 भी  होकर  गजनी  था  ।  कांग्रेस  कमेटी

 लोगों  से  कहां  गया  कि  वे  इन  क्षेत्रों  से  जुलूस  लेकर  जय  क्योंकि  ये  wafer घने

 जिला aa
 क्षेत्र  हैं  किन्तु  जलूस

 का
 प्रायोजन  करने  वालों  ने  इस  बात

 को
 नहीं  माना

 |

 अधिकारियों  ने  17  1968  को  स्थिति  पर  पुनर्विचार  किया  ate  उन्होंने  यह  महसूस

 करिया  कि  कमला  हौज  काजी
 पोर  दरियागंज  थानों  के  संवेदनशील
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 गरो  संख्या में  ! क्षेत्रों  में  लोगों  को  भ  S|  Ss  at  ha  ड्क्ाण
 ala  की  श्रीमती  देना  ठीक ह  on  नहीं  होगा  q

 तदनुसार
 17.0

 मार्च
 की

 शाम
 को

 अपराध  प्रक्रिया  संहिता
 की

 धारा
 144

 के  श्रस्तगंत  एक
 जरी  किया  गया  जिसमें  उन  क्षेत्रों  में  प्रदर्शन  करने  और  जलूस  निकालने  पर

 रोक

 दीं  गई  |

 18  मार्च  को  प्रदर्शनकारियों  का  एक  ट्रक  पहाड़गंज  से  कराया  शर  दिल्‍ली

 कांग्रेस  कमेटी  के  अजमेरी  गेट  स्थित  कार्यालय  के  सामने  जाकर  सक  गया  उन्हें  निषेधाज्ञा

 का  उल्लंघन  करने  के  greys  में  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ।  11.  30  बजे  3,000

 की  भीड़  ने  प्र जमे री  बाजार  में  उसने  वी  कोशिश  की  किन्तु  उन्हें  पुलिस  ने  रोका  ।

 नें  पुलिस  पर  कुछ  पत्थर  फेंके  जिससे  ४  पुलिस  कर्मचारियों  को  चोट  झाई  ।  जब  यह  स्पष्ट

 हो  गया  कि  भीड़  जबरदस्ती  घुसना  चाहती  है  कौर  उन्हें  रोकने  के  लिये  पुलिस  कर्मचारी

 कम  हैं  तो  सब-डिविजनल  मैजिस्ट्रेट  ने  अश्व  गेस  छोड़ने  का  area  दिया  ।  इससे

 a =e-fa ae  हो  गई  ।

 रिपब्लिकन  पार्टी
 के  म्यूनिसिपल  कौंसलर  डा०  जेड  मलिक  ने  जामा  मस्जिद  क्षेत्र  में

 लगभग  400: व्यक्तियों  के  एक  का  नेतृत्व  किया  |  जुलूस  में  शामिल  व्यतीत  जब  पंडित

 रोड  पर  पहुंचे तो  उन्हे  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ।  काँग्रेस  दल  के  एसे  छोटे  छोटे  जुलूस  जामा  मरीज

 wit फे  क्षेत्र  से  निकले  शौर  जब  वे  बाहर  खले  स्थान  पर  जाये  तो  ८  नहें  tin  लिया  गया :  कुल

 कर  699  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  a  उन  पर  जेल
 में  ही  मुकदमा  चलाया  गया  |  oct  ल ्पी irc

 ठहराया  गया  ग्रोवर  15  दिन  के  साधारण  कारावास  का
 दण्ड

 दिया  गया  |
 किन्तु

 इन  सभी  लोगों  के

 द्ण्ड  को  उप  राज्यपाल  ने  माफ  कर  दिया  |

 Shri  Prem  Chand  Verma:  Mr.  Speaker,  the  hon.  Minister  of  Home  Affairs  has  not
 mentioned  certain  fact  in  his  statement.  More  than  two  lakhs  Jhuggi  Jhonpri  dwellers  are  being:
 ugrcored  from  Delhi.  The  Delhi  Administration  had  announced  that  those  Jhuggi  Jhonprr:
 dwellers,  who  were  in  occopation  of  these  Jhuggis  since  1969,  will  not  be  disturbed.  In
 cage,  they  are  uprooted  they  will  be  given  alter  native  accommodation.  Thirdly  these  people
 would  be  allotted  plots  of  80  yds.  each.  Fourthly,  there  will  not  be  any  temporary  shifting.
 and  all  the  civic  amenities  would  -  be  provided  in  Seemapur,  But

 all
 these  assurances  have  not

 been  fulfilled  and  these  people  have  been

 Moreover,  the  procession  was  procecding  very  peacefully  butit  was  lathicharged.  The  hon.
 late  Prime  Minister,  Shri  Shastri.  had  assured  that  these  people  will  not  be  uprooted  unless

 they  are  allotied  alteraative  accommodation.  Will  the  hon  Minister  make  an  enquiry  into  the

 1ghole  matter  and  assure  the  House  that  unless  the  Jhuggi  Jhoapri  dwellers  are  not  alltotted.
 alternative  accommodation  and  civic  amenities  provided  they  will  not  be  uprooted  ?

 च

 श्री  यशवन्त राव चव्हाण राव  चव्हाण  :  यह  एक  अत्यन्त  गंभीर  समस्या है
 जिसका

 हल  आसान

 नहीं है  ।  यह  समस्या  केवल  दिल्‍ली  में  ही  नहीं  ह  अपितु  समस्त  बड़े  बड़े  नगरों  में  है  |  मैं  इससे  इन्कार

 नहीं  करता  कि  इन  लोगों  की  शिकायते  उचित  हैं  र  इन  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  किया  जाना

 चाहिये  ।  .  मैंने  सं  सम्बन्धित  स  गानों  के  प्रतिनिधियों  कके  साथ  इस  मामले  पर  कई  बार  चर्चा  की  श्र  इस

 समस्या  की  छानबीन  करने  के  लिये  झ्र धि कारियों  तथा  दूसरे  लोगों  का  एक  अध्ययन  दल  नियुक्त  कर

 दिया है  ।  हमें  wad  इस  वचन  का  पालन  करना  चाहिये  कि  इन  लोगों को  तभी  हटाया  जाय  जब

 उनके  लिये  कोई  दूसरी  व्यवस्था  हो  जाय  ।  मेरी  उन  लोगों  जिनका  इस  समस्या  से  संबध

 प्रार्थना  हैं  किवे  इस  बारे  में  आन्दोलन  का  रखिया  न  अपनाया  ।
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 ध्यान  दिलाना

 लि  विधित

 शी  दा  नाठ  तिवारी  )  केवल  दिल्‍ली  में  ही  सारे  देश

 धारा  144  का  उल्लंघन करना  जुलूस  निकालना  एक  झाम  बात  हो  गई  है  ।  प्रश्न यह  है  कि  जब

 जुलूस  शांतिपूर्ण  था ग्र ौर  इन
 लोगों  ने  पता  इरादा  पहले  ही  बता  दिया  था

 तो
 जुलूस  में

 शामिल

 लोगों  के  साथब्द्वतनी सख्ती  कयों  बरती  गई  |  दूसरा  प्रश्न यह  है  कि  गन्दो  बस्ती  वा  ले  क्षेत्रों  को  हटाने

 के  मामलों  में  भ्रमित  प्रौढ़  गरीब  के  बीच  कोई भेदभाव  किया  जाना
 चाहिये

 ।  जमुना  बाजार
 सें

 झुर्रियाँ  तो  हटा  दी
 गई  हैं  परन्तु  पक्के  मकानों  को  रहने  दिया

 गया
 है हैं  ।  यह  भेदभाव  क्यों  किया  गया

 ait  यश्ञवर्त राव  चव्हाण  4.0  जहाँ  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का
 संबंध  इसको  जाँच

 करने की  आवश्यकता  मैं  इस  बारे  में  पता  लगाऊंगा  कि  क्या  कुछ  लोगों के  पक्के  मकानों

 at

 रहने  दिया  है  हालाँकि  वे  aaa थे  ।  जहाँ  तरक  प्रश्न  के  पहल  भाग  का  संबंध  मेरी  मान

 नग द्य से  प्रार्थना  हैं  किस  स्थिति  को  केवल  एक  पहल  से  न  देखें
 ।  यह  एक  शांतिपूर्ण  जुलूस  हो  स

 शा  |
 परन्तु

 कठिन  परिस्थिति  में  संवेदनशील  क्षेत्रों  में  एक  शांतिपूर्ण  जुलूस  के  कारण  भी  गड़बड़

 हो  सकती हे  ।  बह  तो  निर्णय  करने  की  बात  थी  कौर  हमने  ae  निर्णय  कि  जुलूस  की  अ्रनसति

 देना  ठोक  नहीं  होगा  |

 ShriRamavatar  Shastri(Patna)  :  50108 11.  view  the  agitatioas  b2ing  made  in  Delhi
 in  connection  with  the

 uprootin  g  of  Jhuggi  Jhonpri  dwellers, it  is  evideat  that  this  is  an  importart
 Master  Plan question  Even  the  Congressmen  are  forcedto  agitate  against  the

 framed  by  their  Govzrnmenc.  Twenty-five  thousand  Jhuggi  Jhonpri  dwellers  of  Jamuna  Bazar
 have  been  uprooted  and  sent  to  Simaputi  The  condition  there  is  pitiable.  Civic  amenities  have
 not  been  provided  there  at  all  The  woman  residing  in  amuna  Bazar  that
 while  uprooting  them  from  there  they  were  beaton,  manhandled,  abus2d  and  their  belongings
 were  thrown  out.  Will  Govt.  make  an  enquiry  about  this ?  Whether  a  Parliamentary
 would  be  formed  to  look  upto  the  conditions  there  were  anti-Jan  Sangh  slogans  were  made
 in  the  procession  ?  Ifso  does  it  mean  that  the  Jan  Sangh  people  have  a  hand in  getting  these
 Jhuggi  and  Jhonpridwellers  uprooted  from  their  places  >?  Willthe  hon.  Member  give  areply  to
 each  of  their  questions?

 श्री  राव  मैं पंसद  सदस्यों की  समिति  की  नियुक्ति  से  सहमत  नहीं  हूं
 क्योंकि

 मैं  स्वयं  इस  मामले  की  जाँच  कर  सकता हं  |  कुछ  सदस्य  वहाँ  गये  थे  कौर  उन्होंने  उसे  कुछ  सुझाव

 दीगरे  जहां तक  जनतंत्र  का  संबंध  दिल्‍ली  में  जनसंघ  का  प्रशासन  हू  ।

 Shri  Atai  Behari  Vajpayee  (Balrampur) :  Mr.  Speaker  the  hon.  Minister  has  given

 an  incomplete  reply.  It  is  not  a  fact  that  the  clearance  of  jhuggi  and  jhonpri  is  a  reserved  sub-
 ject  and  it  does  not  come  under  the  Jan  Sangh  administration.

 के
 लिये  जनसंघ  gar

 श्रेय  महोदय  :  प्रशासन तो  जन  सं  त्र  का  है  परन्तु  प्रश्न  यह  है  कि

 दायी है  या  नहीं  ?  क्या  हो  रामावतार  शास्त्री  का  यही  प्रशन
 ?

 Shastri :  1५  the  Jan  Sangh  administration  in  Delhi  is  also  responsible:
 for  the  uprooting  of  these  jhuggi-jhonpri  dwellers  ?

 श्री  यश दन्त राव  चव्हाण  :
 यदि  यह  संविधि  की  व्याख्या का  प्रश्न  तब

 तो
 यह  एक  बात

 a  |

 श्री  ग्रुप  एक  सीधा  उत्तर  क्यों  नहीं  देते  हैं
 ?
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 Papers:
 Laid

 on  the  Table
 ह

 Chaitra  1,  1890  (Sake)

 थी  यशवंतराव  चव्हाण
 :  मैं  सीधा  उत्तर ही  दे  रहा हैं  ।  क्या  मैं  एक  प्रश्न पूठ  सकता  हूं

 ?

 क्या  जन  संघ  ने  झुग्गी  झोंपड़ियों  के  गिराने  की  बात  का  कभी  विरोध  किया  है  ?

 Shri  Shashi  Bhushan  Bajpayee  (Khargone)  :  These  Jan  Sangh  people  have  thrown  owt
 Mohammedans  residing  nearby  Sadar  Bazar  in  Delhi.  This  is  all  a  politica]  matter  क  क  ०

 Mr.  Speaker  :  Order,  o-der.

 1 a Shri  Atal  Behari  Vajpayee  This  type  of  question  was  asked  yesterday  in  Rajya
 Sabha  also.  Ifyou  allow  me,  I  would  like  to  read  the  reply  of  Ministe:  of  Home  Affairs.
 ‘This  is  quite  improper  that  such  type  of  allegation  is  being  levelled  against  our  farty,

 श्रेय  महोदय
 :  मैंने  श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  को  नहीं  पुकारा  है  ।  वह  बाद में  प्रश्न  पूछ

 सकते  श्री  रवि  राय  ।

 को
 मधु  लिमये  :  क्या  मंत्री

 जी  को
 सभा  को  जानबूझकर  गलत  सुचना  देने  वा  अघिकार

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यदि  माननीय

 सदस्य  का  यह  विचार  है  कि
 मंत्री

 जी
 सभा

 को  गलत  सुचना

 रह  हैं  ,  तो  एस  मामलों  में
 नियमों

 में  व्यवस्था  है  कौर  माननीय  सदस्य  उसका  सहारा  ले  सकते

 हैं  ।

 Shri  Rabi  Ray  (Puri)  :  The  Jhuggi-Jhonpari  dwellers  of  Delhi  who  started  an  agitation
 have  been  lathi-charged  by  the  Police  but  the  anti-social  elements  go.scot-free.

 The  Crief  Executive  Councillor  Shri  Vijay  Kumar  Malhotra  in  one  of  his  statements
 stated  that  50  far  as  the  question  of  providing  tenements  for  the  dweliers  is
 concerned,  it  is  the  125%0215: 01111 79  of  the  Centre.  The  Lt.  Governor  of  Delhj  in  one  of  hig

 spseches  reported  inthe  newspapers  had  said  that  the  only  proposal  announced  by  him
 was  the  likely  c>2;truction  of  2,000  tenements  for  the  uprooted  hut-dwellers.

 1  wantto  know  about  the  programme  the  C:ntral  Government  have  inm
 litating  these  dwellers.

 ind  for
 rchaki-

 Governnent  have  remitted  the  sentence  of  these  agitators,  Why  the  persons  belonging
 taghe  0993;ition  parties  who  have  becn  sentenced  in  connection  with  agitations  are  acquited.

 श्री  यद्वन्तराव  मेरे  पास
 ये  सब  झांकने नहीं  हैं

 जिनका
 माननीय  सदस्य

 ने  हवाला

 दिया  है  ।  मुझे  इम  वारे  में  प्री  सुचना  चाहिये  ।  जहाँ  तक  इन  लोगों  की  सजा  माफ  करने  का  प्रशन

 medias  वापस  लियें  ज.ने  के  बाद  उन्हें  बन्द  रखना  अच्छा  नहीं  होता  कौर  नगर  में  तनाव  बना

 रहता |

 मैं  किसी  काल्पनिक  मामलें  के  बारे  में  कोई  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।

 Shri  Amrit  Nahata  (1)  :  The  Jhugg:-Jhonpari  dwellers  who  were  shifted  to

 Seemapuri  were  compelled  to  take  recourse  to  this  agitation  which  was  completely  peaceful
 and  was  launched  ina  iisciplined  way.  When  the  administration  refuscs  to  listen  to  their

 wrievances,  there  is  no  other  cours  ६  open  to  them  than  to  launch  this  peaceful  agitation.  The

 Home  Minister  should  assure  she  House  that  they  will  be  shifted  only  when  alternative  ac-

 comm
 dation  can  be

 mniadle
 available  to  them.

 श्री  यवावन्तराव  चव्हाण
 :  जहाँ  तक  वहाँ  जाने  तथा  उस  क्षत्र  का  दौरा  करने  का  प्रश्न

 इ  मरके  लिये  तैयार हूं
 ।  मेरे  सहयोगी  आवास  तथा  पूर्ति  उपमंत्री  वहाँ  पर  एकसे  अधिक

 बार  गये  हैं  ।
 मुन  इस  बारे  में  सू  बनाएं  भी  मिलती  रहती  हैं
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 21  1968  सभा  पटल  पर  गये  पश्न

 we  हटाने  के  बारे  में  मैं  पहले  हो  आश्वासन  दे  चुका हूं  कि  wea  व्यवस्था  किये  जाने  के  बाद

 ही  उन्हें  अन्यत्र
 ले

 जाया  जायेगा  |

 वहाँ पर  पर्याप्त  सुविधाएं  हैं  था  नहीं  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसके  बारे  में  उस  क्षेत्र  का

 ani  करने  के  बाद  हो  निर्ण य  जा  सकता  है  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र
 ा

 Papers  laid  or  the  Table

 पंचमी बंगाल  राज़्य  के  art  में  जारी  किये  गये  प्रध्यादडा

 समुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मं  श्लाघ्य  में  राज्य  मंत्री  ster  साहिब
 :

 दें  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 :

 (i)  पश्चिमी  अ  गाथ  राज्य
 के

 संबंध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  20  1968

 को  जारी  को  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  संविधान  के

 ग्रवच्छेद
 213  (2)  के  aria  निम्नलिखित  अध्यादेशों  को  एक-एक

 प्रति

 पश्चिमों  बंगाल  भूमि  सुधार  1967  (1967  का

 बंगाल  अध्यादेश  संख्या  XII)  जो  पश्चिमी  बंगाल  के  राज्यपाल

 इरा  21  19८67  को  प्राप्ति  किया  गया  था

 कलकत्ता  थिका  पटे  दारी  कार्यवाहियों  का  र  का  उपबन्ध )
 Tur दि  =| दूसरा  1968  (1968  का  पश्चिमी  बंगाल  अन्य  संख्या

 जो  पश्चिमी  बंगाल  के  राज्यपाल  द्वारा
 प  +]  1968  को  प्रख्यापित

 किया  गया  था  |

 पश्चिमी  बंगाल  भू-गृहिणी  agar  दूसरा  1968

 (1968  का  पश्चिमी  बंगाल  झ्र ध्या देश  संख्या  11)  जो  पश्चिमी  बंगाल  के

 पाल  द्वारा  6  1968  Hi  प्रवाहित  किया  गया

 कलकत्ता  टीका  पट्टे रारी  दूसरा  1968  (1968
 ~

 का  पश्चिमी  बंगाल  ग्र ध्या देश  संख्या  VI)  जो  पश्चिम  बंगाल  के  राज्यपाल

 द्वारा  9  1958  को  प्रख्यापित  गया  1

 पुस्तकालय  में  रखी  at
 ।

 देखिये
 संख्या

 एल०  ato  525/  1968]  |
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 |  ह  )  भाष्ड.गारण  निगम  1962  की  धारा  31  को  उपधारा  (  )

 के  भ्रन्तर्गत  केन्द्रीय  भाष्डागारण  निगम के  196(0-6/  के  विधिक  प्रतिवेदन  को

 एक  वार्षिक  लेखे  तथा  उन  पर  प्रतिवेदन  |

 में  रखो  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  526/68]!

 (3)  अत्यावश्यक  वस्तु  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के श्रत्तगंत

 भारतीय  मकका  में  are  के  निर्माण  में  ग्र स्थायी  प्रयोग )

 1968  की  एक  प्रति जो  दिनांक  8  1968  भारत के  राजपत्र  में

 सुचना  सख्या  जी  एतबार  179  में  प्रकाशित हमा  था

 में  रखी  गई
 ।

 देखिये  संख्या  एल०
 दौ  527/68 1

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा  पुनर्वास  1954  के  wera  ala

 मैं  निम्नलिखित
 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मं  मालय  में  उपमंत्री  वा  ०

 To

 की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हैं

 (1)  विस्थापित  व्यतीत  तथा  1954  की  धारा  40

 की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 विस्थापित  व्यक्ति
 तथा  पुनवासी  )

 तीसरा  संशोधन  1967

 जो  दिनांक  6  1968 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  कार  8
 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा  चौथा  संशोधन  1967

 जो  दिनांक  15  1968 के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  कार  74  में  प्रकाशित  हुए  थे
 ।

 (2)  उक्त
 ग्रीस  चनां

 को
 संभा  पटल

 पर
 रखने  में

 विलम्ब  के  कारण  दर्शिनी  वाला

 एक  विवरण  |

 में  रखी  दिये  गया  एल०
 टी०  5  4 ०८ /6  ड्

 i

 प्रावधान  समिति

 Estimates  Committee

 बावनवाँ  प्रतिवेदन

 ait ह  बैंक
 great

 :
 मैं  शिक्षा  मंत्रालय-ग्रलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय-के

 बारे में  प्राक्कलन  समिति  लोक  के  101 वें  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों पर

 दारा  की  गई  कार्यवाही के  विषय
 में

 प्राक्कलन  समिति  का
 saat  प्रतिवेदन पेश  करता  हूं  ।
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 1  1890  पश्चिम  बंगाल  के  संबंघ  में  उदघोषणा  के  बारे  में  संकल्प

 कौर

 पश्चिम  बंगाल
 राज्य  विधान-मण्डल  का

 a
 प्रत्यायोजन )  विधेयक

 बंगाल  के  सम्बन्ध  में  उद्घोषणा  के  बार  में  संकल्प
 झर

 परिचय

 बंगाल  राज्य  विधान-सिडल  का  विधेयक

 फि): म ेये  >+y:lamotioa  in  relation  to  West  Beagal  and  West  Bsagal  State

 zzislature  (Delegation  of  Powers)  Bill,

 गह-कार्य मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :  मैं  श्री  यशवंतराव  चव्हाण  की

 तोर से  निम्नलिखित  संकल्प  प्रस्तुत  करता हूं

 कि  यह  सभा  पश्चिम  बंगाल  राज्य  के  संबंध  में  संविधान  के  ग्रनच्छद  356  के  झन्तगत

 राष्ट्रपति  द्वारा  20  1968  को  जारी की  गई  उदघोषणा  का  झन मादन

 करती  है  ।''

 कि  विधियाँ  बनाते  को  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  के  विधानमण्डल  की  शक्ति  राष्ट्रपति  को

 प्रदत्त  करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाये  |

 oft  श्रीनिवास  मिश्र
 :  )

 नियम  70  के  अन्तगंत  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  नियमों

 के  झन्तगत  इस  विधेयक  के  साथ  ज्ञापन  का  होना  जरूरी  है  ।  उसके  बिना  इसे  पेश  नहीं  किया जा  सकता  ।

 श्री  नाथ  पाई  :
 संतरी  महोदय  को  विधेयक  के  बार ेमें  भाषण  आरम्भ  करने  से  पहले

 व्यवस्था  के  प्रश्न  का  समाधान  करना  चाहिये  |  विधेयक  के  साथ  ज्ञापन  का  होना  श्रीनिवास  है  |

 लिपे  sae  बिना  मंत्री  महोदय  को  विशेषक  को  पेश  करने  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  |

 ti  चिद्याचरण  वाहन  oo  विधेयक  द्वारा  केवल  विधायिनी  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  ही  किया

 जा  रहा है  |  इसमें  प्रत्य  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  ।  यदि  इसके  साथ  ज्ञापन  का  जाना

 है  तो  उसे  लगा  दिया  जायेगा  प्रा  बाद  में  इत  पर  चर्चा  झारम्भ  की  जा  सकती है  ।  तब  तक  हम  इस

 संकल्प पर  तो  चर्चा कर  ही  सकते हैं  ।

 श्रध्यकष  महोदय  :  बात य  कि  राज्य  सभा  ने  इसे  पास  कर  दिया  है  ।  हो  सकता  है  कि  वहाँ  पर

 किसी  का  ध्यान  इस  ae  नहीं  गया  हो  ।  जो  भी  हो  यदि  हम  कार्यवाही चलते  रहने  देना  चाहते हैं

 तो इस  पर  चर्चा  होने  दी  जाये  प्रौढ़  बाद  में  इसके  साथ  ज्ञापन  लगा  दिया  जाये  ।

 श्री  नाथ  पाई  :
 अ्रापका  सुझाव  रचनात्मक  होते  हुए  भी  मनन  इसमें  आपत्ति  एक  ही

 सप्ताह में  यह  दूसरा  मामला  है  ।  यदि  राज्य  सभा  में  इस  की  दौर  ध्यान  नहीं  गया  है
 तो  यी  कोई

 कारण  नहीं है  कि  झप  गलती  को  यहाँ  भी  दोहराया  सरकार को  इस  विधेयक को  प्रस्तुति

 करने
 की  aye  देकर  हमें

 इस  प्रकार
 की

 प्रवृत्ति
 को

 बढ़ावा
 नहीं  देना  चाहिये
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 Resolution  re-Proclamation  in  relation  to  West  Bengal  and

 Chiaitr  ra  I, West  Bengal  State
 Legislative

 (Delegation  01:  Powers)
 Bill  ee

 1890  (5
 aka)

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 ज्ञापन  सदस्यों
 में  2  च्  तक  परिचालित  कर  fear  जागेगा  स र  तब  ह्म

 इस  पर  चर्चा  करेंगे

 att  विद्याचरण  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  संविधान के  उपबन्धों के  सरकार

 चलाना  असंभव  हो  गया  था  इ्लिये ऐंधी स्थिति वी  स्थिति  में  कोई  निणय  लिया  जाना  जरूरी  था ।  ज्यों ही
 राज्यपाल

 की  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई
 यह

 निश्चय  किया  गया
 कि

 हमें  वहाँ  की
 विधान

 स  भा
 का  विघटन

 करन  चाहिए  at  मध्यावधि  चुनाव  का  म्र.देंश  देता  चाहिए ।  राष्ट्रपति  शही  उद्घोषणा  के  जारी

 किय  जाने  के  तुरन्त बाद  विरोधी दलों  ने  यह
 मांग

 की  कि
 मध्यावधि

 चुनाव  यथाशीघ्र  कराये  जायें
 ।

 हग भो  यही  चाहते हैं  कि  पश्चिम बंगाल  में  च  Ky  जल्दी  से  जल्दी  कराये  जायें  ।  gare ae  भी  इच्छा

 है  कि  चुनाव  शाँति  ate  अहिंसा  के  वातावरण  में  पूरे  चुनाव के  दौरान  कानून  आर  व्यवस्था

 ढोक  तरह  से  बनाए  रखना  सबसे  पहली  ग्रा वश्य कता  है  जिससे  कि  जनता  को  अपना  मत  व्यक्त  करने  की

 पूरी  पूरी  आजादी  मिल  सके  |  विरोधी  दलों  के  नेता  घरों  को  हमें  इस  मामले  में  अपना  पुरा  पूरा  सहयोग

 देना  चाहिये  ।

 इन  शब्दों के  साथ  मैं  सदन  से  निवेदन  करता हूं  कि  वह  इंस  संकल्प को को  अपनी  स्वीकृति  प्रदान
 कर  ॥

 शी  नारायण  खांडेकर  :  राष्ट्रपति की  उदघोषणा के  जारी  होने  से  पश्चिम

 बंगाल में  संसदीय  संस्थानों के  ्रराजकतापूण  दुरुपयोग  उल्लंघन
 का

 अन्त  होता  बंगाल  की

 जनता  के  कष्टों  कारण  राजनीतिज्ञों की  गंभीर  तथा  बार-बार  जानबूझ  कर  की  हुई  गलतियाँ हैं
 |

 sat  सन्देह  नदीं  कि  साम्यावादी  ग्रन्दरूती  कानून  तथा  व्यवस्था  को  जानबूझ  कर  कौर  योजनाबद्ध  ढंग  से

 भंग  करके  विदेशो  राष्ट्रों  की  सहायता  से  बंगाल  में  वियतनाम  हस्ती  स्थिति  पदा
 करके  बंगाल

 पर  ग्र पत ता

 कब्जा  जमाने  पर  तुने  हु  7  हैं
 |  यह  बड़े  दुख  को  बात  है  कि  सं  युक्त  मोच

 के  घटक  सत्ता
 के

 लालच

 के  शिकार हो  गये
 प्रौढ़  उन्होंने  संगठित  रूप  से  आंतरिक  शाँति

 को
 भंग  करने  तथा  राष्ट्रीय  सुरक्षा  को

 खतरे  में  डालते  की  बात  मान  ली  ।  परिस्थिति की  वास्तविकता के  सामने  श्री  अजय  मुकर्जी को

 कता  की  यह  स्थिति  समाप्त  करने  का  साहस  नहीं  था  ।  म  श्री  अजय  मुकर्जी  के  पत्र  से  एक
 दो  उद्धरण

 देता  हूं
 ।

 इन  दलों  को  गतिविधियों तथा  मान्यताओं  से  यह  स्पष्ट  है  कि  वे  संसदीय  लोकतन्त्र  में
 सधा

 नहीं  रखते  अर  उनका  मुख्य  उद्देश्य
 मंत्री  पद  तथा  विधान  सभा  की  सदस्यता  का

 लाभ  उठा  कर  अपने  दलों  को  मजबत  बनाना  है  ।

 at  त्रिदिव  कुमर  चोरो  )  :  एक  व्यवस्था का  प्रश्न  है  ।  मैं  साफ  साफ
 कहता

 है  कि  सा  कोई  पत्र  नहीं  है
 ।  यदि  माननीय  सदस्य  का  यहं  दावा  है  किं  श्री  मुकर्जी  ने  ऐसा  पत्न

 लिखा  था  तो  माननीय  सदस्य  को  उसे  प्रम:णीक्वत  करने  तथा  सभा  पटल
 पर  रखने में  कोई  ग्रापत्तिः

 नहीं  होती  चाहिये  ।

 महोदय
 :  व्यवस्था  का

 कोई  प्रश्न  नहीं  है
 ।

 यह  सारे  भारत  में  समा  चार पत्रों  में  प्रकाशित

 माननीय  स as  सदस्य  जब
 उन्हें ।  को  दौडकर

 समाचारपत्र
 से  ही  पढ़  कर  सुना  रहे  हैं

 ।

 का  प्रचार  मिले  श्री  rfenet  के  वक्तव्य  का  खण्डन  कर  सकते
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 21  1968  पश्चिम  बंगाल  कें  संबंध  में  उद्घोषणा  के  वारे  में  संकल्प

 कौर

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  विधान  मण्डल  यों  का

 लाट  ——  विधेयक लाना  बन  ण  कल

 aft  नारायण  वाडेकर  :  जड़ा  तक  बाहरी  मामलों  का  संबंधी  है  श्री  अजप  मुकर्जी  ने  कहा  प्रा

 भो  ग्रसित  गड़अड़ी  पैदा  करने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  वामपंथी  साम्यवादी

 aia  समर्थक  वे  चीन की  सहायता से  at  क्रांति लाने  के  लिये  जोर  शोर  से

 तैयारियाँ  कर  रहें  स्थिति  यहाँ  तक  पहुंच  गई  है  कि  पश्चिम  बंगाल  की  राजधानी

 में  लड़के  तथा  लड़कियाँ  चीनी  भावा  में  त्सा-जुंग  लाल  लाल  चीन

 लाल  सलाम '  के  नारे
 लगा  रहे  हैं  ।

 wet  में  उन्होंने  कहा  है

 साम्यवादी  दल  तथा  उससे  सम्बद्ध  दल  को  मंत्रिमंडल  की  सदस्यता  के

 से  देग  को  rate  करने  के  लिये  ate  एक  दिन  का  भी  अवसर  नहीं  दिया  जाना

 चाहिये ।  gy  इष्टि में  रखते  हुए  मैं  दुख  के  साथ  मुख्य  मंत्री  पद  से  त्याग पत्न  देने
 के

 fra  बाध्य  हो  गया  gi

 दो  बहादुर  व्यक्तियों  ने  बंगाल को  इस  संकट  से  बचाया  ।  एक  हैं  राज्यपाल  aid  प्रौढ़

 दूसरे श्री
 अजय  peat  ।  उन्होंने  इत  संकट को  संवैधानिक ढंग  से  समाप्त  करने  के  लिये  भरसक

 अपटन  किये  परन्तु  व्रेहन  कि
 सं  युक्त  मोर्चे  ने  उनके  प्रयत्नों  को  विफल  कर  वहाँ  पर  विद्रोह  की

 भावना  उत्पन्न  करने  की  कोशिश  को  है प्र ौर  को
 एक  सं  मानिक  सरकार  चलाने  में  जबरदस्त

 बाधा  डाली है
 सर्वश्री  ager  घोष  करो

 र  ory  घोष  ने  एक  सिरफिरे  अध्यक्ष  की  सहायता  से  इसमें  बहुत

 बड़ी  भूमिका  निभाई  ।

 इत  स्थिति  में  राष्ट्रपति  का  mae  जारी  करना  कौर  उस  राज्य  में  राष्ट्रपति  का  शासन

 लागू  करना  पड़ा  ।  किन्तु  गरब  क्या  किया  जाये  ?  हमें  वहाँ  पर  सबसे  पहले  चुनाव  कराने  चाहियें  ॥

 इसके  लिये  वहाँ  पर  शाँति  स्थापित  करना  जरूरी  है  ।

 महोदय :  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  2  बजे  जारी  रखे  ।

 इसके  थ  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन के  लिये  2  बजे  पृ०  तक  के  लिये  स्थगित हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  fourteen  of  the  Clock.

 लोक
 सभा  ट  भोजन के  rata  2  बजे  स०  प  ०

 समवेत हुई  ।

 The
 Lok  Sabha  re

 assembled
 after  Lunch  at  fourteen  of  the  Clock,

 उपाध्यक्ष महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 [Mr.  D2puty  Speaker  inthe  Chair).

 भी
 नारायण  द  डेकर

 :  हम  बंगाल  के  बारे  में  दो  बातों को  बहुंत  महत्व
 देते

 हैं  ।  एक  ती  रहे  हैं

 भौगोलिक  दृष्टि  से  बंगाल  की  स्थिति  ऐसी  है  कि  हम  उसकी  सुरक्ष  को  ख़तरे  में  डालने  की  जोखिम
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 ‘Resolution  re-Proclamation  in  relation  to  West  Bengal  and

 a
 Bengal  State

 Legislative  (Delegation  of  Powers)  Bill.  March  21,  1968

 नहीं उठा  सकते  ।
 इससे  सबक  लेना  चाहिये  कि  भिन्न  भिन्न  विचार  रुद्रों  वाली  मिली  जुली

 सरकारे  सफल  सिद्ध  नहीं  हो  सकतीं  ।  सबसे  जरूरी  बात  यह  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  स्थिति  सामान्य

 होने  दी  जाये  ।

 किमी  राज्य  के  लिए  खाद्य  क  पलों  को  औद्योगिक  बे  रोजगारी  कौर  पाकिस्तान

 aaa  विस्थापित  लंग  को  बताने  को  समस्याएं  गम्भीर  होती हैं  लेकिन  बंगाल  में  समस्यायें  इतनों

 जटिल
 हैं  कि  उन  पर  विशेष  ध्यान  देने  की  आवश्यकता है  ।  ऐसा  तभी  हो  सकता  है  जब  वहाँ  पर  शाँति

 होगो  we  स्थिर  सरकार  बन  जायेगी  ।

 हमें  यह  नवदीं  भूलना  चाहिये  कि  यदि  साम्यवादी  दल  को  सत्ता दे  दी  गंई  तो  साम्यवादी लोग

 इसे  ward  से  नहीं  छोड़ेंगे  ।  साम्यवादियों  के  साथ  मिलकर  सेक्स  मोर्चा  बनाना  वहुत  खतरनाक

 सिद्ध  हो  सकत '  है  ।  इसलिए  साम्यवादी  दल  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  चाहिये  ।  प्रतिबन्ध  लगाने  पर  ये

 लोग  zat  दलों  में  ag  प्रवेश कर  जायेंगे  किन्तु  उन  की  शक्ति  इस  प्रकार  क्षीण  करने  से  वे  लोग

 इतने  खतरनाक  नहीं  रह  जायेंगे  |

 बंगाल  में  राष्ट्रपति  शासन  केवल  पेठा  महीने  तक  ही  लागू  रहना  चाहिये ।  बंगाल
 भें च्

 स्थिति  अस्तव्यस्त  रही  तो  यह  बंगाल  या  भारत  के  हित  में  नहीं  होगा  ।  इसके  लिए  कोई  जल्दबाज़ी

 नहीं  की  जानी  चाहिये  ।  उस  राज्य  में  एक  शांतिपूर्ण  तथा  weet  सरकार  होनी  चाहिये
 ।  करीब

 दल  कं  आत्म-निरीक्षण ग  करना  चाहिये  कौर  अपनी  बुराईयों  को  दूर  करना  चाहिये  तभी  बंगाल  के

 लिए  कुछ  ग्राशा  बंध  सकती  है
 |

 Shri  Madhyu  Limaye  (  Monghyr  )  I  want  to  raise  a  point  of  order.  My  point  of
 order  is  that  4  ordinances  were  issted  by  President  about  West  Bengal!  uptill  now.  Under
 article  356  of  the  (2! 011511111101:+  the  President  may  by  Proclamation  assume  vo  himself  all  or

 -any  of  the  functions  of  the  Government  of  the  State  and  all  or  any  of  the  powers  vested in  or
 exercisable  by  the  Government  or  any  body  or  authority  in  the  State  other  than  the  Legisla-
 ture  of  the  State.

 Further,  under  article  356(b)  of  the  Constitution,  the  powers  of  the  Legislature  of  the

 State  shall  be  exercisable  by  or  under  the  authority  of  Parliament.

 The  Parliament  have  not  conferred  on  the  President  the  power  to  make  laws.  Therefore

 President  is  not  authorised  to  enact  laws.  President  has  the  power  to  promulgate  ordi-
 nance  only  when  both  Houscs  of  Parliament  are  not  111.0  session,  Now  when  the  Parliament
 isin  Session,  the  President  is  not  empowered  to  prom  ilgate  ordinance,  President  has  the

 power  to  make  laws  only  after  the  Bill  has  been  passed.  By  both  the  Houses  of  Parliament
 and  approved  by  the  President.

 ott  दि  चरण  बाकल :  मुझे  संदेह  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  कार्य  सुची  को  ठीक  ढंग  से
 नहीं

 पढ़ा  ।  इस  मे  लिखा  है  कि  अध्यादेशों  की  एक  जिसे  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी

 की  गई  उद्घोषणा के  खण्ड  के  साथ  पठित  संविधान  के  अनुच्छेद  213(2)

 के  झधीन  राज्यपाल  न  कि
 राष्ट्रपति  जारी  किया  गया  को  सभा  पटल  पर  रखा  गया

 है  ।

 राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  अनुसार  राष्ट्रपति  द्वारा  कोई  उद्घोषणा  जारी  नहीं

 की  गई  ये  सभी  उद्घोष  गायें  राज्यपाल  द्वारा  जारी की  गई
 ।  प्राचीन  बंगाल  राज्य

 के

 सम्बन्ध में  राष्ट्रपति  द्वारा  20  फरवरी  को  एक  उद्घोषणा  जारी  की  गई  है
 ।

 माननीय  सदस्य
 गलत

 समझ  र  हैं  कि  राष्ट्रपति  करा  उद्घोषणाएं  जारी  की  गई  हैं  ।
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 1  1890  पश्चिम  बंगाल  के
 संबंध

 में  उद्घोषणा के  वारे  में  संकल्प

 wie

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  विधान  मण्डल  का

 प्रत्यायोजन  विधेयक  )  विधेयक
 लि  ना

 एक  धन्य  सदस्य  ने  नियम  70  के  बारे  भें  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाया  ।  यह  विशेष

 विधेयक  जो  हमारे  विचारधीन  राज्यसभा  में  आरम्भ gar  था  ।  इसलिए  माननीय  सदस्य  का

 आरोप  विधिमान्य  नहीं  है  |

 एक  कौर  प्रश्न  यह  उठाया  गया  है  कि  प्रत्यायोजित  विधान  सम्बन्धी  ज्ञापन  विधेयक  के  ary

 wera  किया  जाना  चाहिये  यदि  भ्रधीनस्थ  या  प्रत्यायोजित  विधान  के  लिए  कोई  उपबन्ध  है  तो

 नाथ  विधान  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  इसलिए  इस  विशेष  खण्ड  को  हटा  दिया  गया  है  ।  विधेयक

 के  साथ  इसी  कारण  उस  विशेष  शासन  को  संलग्न  नहीं  किया  गया  |

 इस  के  हम  आवश्यक  ज्ञापन  परिचालित  करने  के  लिए  सहमत  हो  गये  हैं  हम  इसे

 परिचालित  करेंगे  |
 ज्ञापन  की  प्रतियां  माननीय  सदस्यों  में  परिचालित  कर  दी  जायेंगी

 |

 to  बॉकटासूबबया  :
 पश्चिम  बंगाल  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  के

 सम्बन्ध  में  सरकार  के  दस  संकल्प  का  समर्थन  किया  जाना  चाहियें  ।  पश्चिम  बंगाल  ने  हमारे

 संसदीय  लोकल  त्र  के  लिए  भारी  खतरा  पदा  कर  दिया  है  ।  राष्ट्रपति शासन  लागू  करने  से  पहले

 पर्चम  बंगाल  में  जो  घटनायें  हुई  थीं  उन  में  केन्द्रीय  सरकार  ओपन  कत्तव्य  को  निभाने  में  सफल  रही

 नक्सलबाड़ी  की  घटनाओं  के  दौरान  जब  यह  सिद्ध  हो  गया  कि  साम्यवादी  दल  के  कुछ  लोगों  भ

 हमारे  दो  शत्रुता  के  साथ  सम्यक  स्थापित  कर  लिया  है  तो  उस  समय  केन्द्रीय  सरकार  को  कार्यवाही

 करली  चाहिये  थी
 ।

 इसके  अलावा  जब  अजय  मुखर्जी  एक  निश्चित  तारीख  को  विधान
 सभा  का

 सन  बताते को  राजी  हो  गये  थे  तब  इस  की  तारीख  को  भ  नहीं  बढ़ाना  चाहिये  था  ।  इस

 प्रकार  हमने  एक  अवसर  हाथ  से  निकाल  दिया  ate  पश्चिम  बंगाल  की  तथा  देश  की  जनता  के

 हम  कत्तव्य  पालन  नहीं  ।  मध्यावधि  चुनाव  ६21  कराये  जाने  चाहियें
 ।

 साम्यवादी  दल  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  गाना  चाहिये  ।  क्योंकि  प्रत्येक  राजनीतिक

 दत  का  कत्तव्य  है  कि  बह  जनता  के  बीच  काम  करै  ate  जनता  के  समक्ष  अपनी  स्थिति  पेश  करे  ।

 बदी  इस  दल  पर  प्रतिवर्ष  लगा  दिया  गया  तो  दूसरे  दलों  में  प्रवेश  कर
 जायेंगे

 जो  कि  देश  के  लिए

 होगा  ।

 Shri  Bani  Shankar  Sharma  (Banka)  :  The  proclamation  of  President  ’s  rule  in
 Bengal  was  ‘the  only  to  take  the  State  out  of  chaotic  conditions.

 In  fact  it  should  have  been
 done  much  earlier.

 The  United  Front  Government  should  have  tendred  resignation  when  it  had  lost  majority
 support  in  the  Assembly.  But  the  lust  of  power  prevented  it  from  doing  so,  This  had to  be

 cemdemned  in  the  strongest  terms.

 According  to  the  Constitution,  the  President’s  Rule  had  to  be  ended  as  early  as  possible
 and  @  popular  Government  had.  to  bé  set  up  there.  For  this  purpose  mid-term  elections
 should  be  held  soon,  है  the  present  atmosphere  in  the  State  was  not  peaceful  efforts  had  to  be
 made  in

 that
 direction.

 It  was  of  utmost  importance  that  the  State  was  rid  of  subversive
 and  anti-national  ele-

 racnts  which  were  very  active at  present,  Arms  and  ammunitions  were  being  openty  sold  in
 the  market.  This  had  to  be

 stopped.
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 Resolution  re-Proclamation  in  relation  to  West  Bengal  and

 Wess
 Bengal  State  Legislature  (Delegation  of  Powers)  Bill  Chaitra  ग

 1890
 (Sake)

 वी  was  also  necessary  that  the  faod  roblem  of  the  State  was  solved.  Since  it  was  a  deficit

 to  be  tackled  as  the  political  parties  exploited  the  young  job  seekers  for  their  selfish  ends.
 State  the  centre  should  supply  foodgr  stothem.  The  problem  of  unemployment  had  alse

 The  presence  of  Pro-Pakistani  elements  in  the  State  was  a  big  danger  for  pegce  and

 sfon.
 Security.  They  always  incited  people  to  fight  with  one  another  and  created  communal  कड

 Such  elements  should  be  completely  eliminated.

 a  कृष्ण  धमार  चालों
 :  पश्चिम बंगाल  में  चुनाव  के  बाद  जो

 व्यवस्था
 पे  दा

 हो  गई  बह  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  से  समाप्त  हो  गई
 ।  राष्ट्रपति शासन  की  काफी

 ज़कात
 भी  और  इसे  उचित  समय  पर  लागू  किया

 ।
 पश्चिम  बंगाल  में  कानून  कौर  व्यवस्था

 बिल्कुल खत्म  हो  गई  थी  ।  च्  मोर्चा  सरकार  में  शामिल  साम्यवादी  लोगों तथा  कुछ  विदेशी

 तत्वों  के  जो  भारत  के  शन  हें  ;  कुछ  सांठ-गांठ  ।
 इसके  परिणामस्वरूप  नक्सलबाड़ी

 की  धरनों  हुई  जबकि  कानून  ग्र  व्यवस्था  की  की  गई  ।

 उस  समय  इस  सभा  में  मैंने  सरकार  से  कहा  था  कि  साम्यवादी  दल  पर  तत्काल  प्रतिबन्ध

 लगा  दिया
 जाता

 चाहिये
 ।  aes

 भव  मैंने  अपने  faa बदल  fare  |
 मैं  समझता  हूं  कि  इस  समय

 aaa  दल  की  क्रांतिकारी  wer  समाप्त  हो  चुकी  है
 ।

 मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  जनता  चुनाव  में  कांग्रेस  को  ही  विजय  द्िन्नवायेंगी  at

 वादी  दल  पर  प्रतिनन्दन  लगाना  चाहिये
 ।

 महीने  के  areas  ही  पश्चिमी  बंगाल  में  जनता

 के  फैसले  का  प्रता  चल  जायेगा  |  सरदी  हम  लोगों  के  दुष्टों  को  टूर  करने  के  लिये  कुछ  तरीके  भ्र पना ये

 oe  तो  कांग्रेस  झपने  ही  बूते  पर  सरकार  बता  सकेगी
 ।

 मैं  किसी  दल  के  साथ  मिलकर  मिली-जुली

 बनाने  के  पक्ष  में  नहीं  हूं
 ।

 पश्चिमी  बंगाल  के  सामने  सबसे  पहली  समसा  उन  लाखों  लोगों  क्रि  विपदा  को  कूर  कसने  छी

 जो  a  पाकिस्तान  से  पश्चिमी  बंगाल  भागकर  जाते  हैं
 ।  पश्चिमी  बंगाल  में

 इस  समग्र

 कता  की  स्थिति  बनी  हुई  ।  पूर्वी  पाकिस्तान  से  जाये  लोगों  को  रोजगार  न  मिलने  के  कारण

 यहां  बेरोजगारी अधिक  बढ़  गई  ।  वामपंथी  दलों  से  वहां  ऐसा  वला  दिया  है  क्रि  सब

 लोग  परेशन  ।  वहां  पर  जनता  स्थिर  सरकार  चाहती  झाच्नन्पकता दस बत की है कि दस  कत  की  है  कि

 पश्चिमी  बंगाल  में  जनता  को  झनम  शौर  रोजगार  उपलब्ध  बलं  शान्ति  ब्ान्ररथा  कायम  को

 जाये  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  प्रयास  किये  जायें  |

 पत्तियो  TTS  में  खास  समसा  में  Bene  कर  रखा  है  IAT  भा

 दे  कम  अनाज़  सप्लाई  होना  कौर  जमाखोरों  तथा  चोर  बाजारी  करने  वालों  की  गतिविधियां  श्री

 अजम  मुखर्जी  के  मुख्य  मंत्री  रहते  समग्र  इन  सामाजिक तत्वों  की  दबाया  नहीं  गया
 |
 मैं  श्री

 धरमबीर को  बधाई  देता  हूं
 कि

 वह  इन  लोगों  से  सख्ती  से  पेश
 प्राय  ।  डा०

 पी०  सी
 ०

 घोष  मे

 पश्चिमी  बंगाल  में  शान्ति  व्यवस्था  स्थापित  करने  के  लिये  age  प्रयत्न  fea  ।  इसी

 बीच  कांग्रेस  के  दल  में  कुछ  भ्र स्थिरता  डा०  घोष  की  सरकार  भी  समाप्त  हो  फिर

 भी  हम  किसी  की  भी  चुनौती  का  सामना  करने  को  तैयार  हम  मध्यावधि  चुनाव  के  लिये  भीं  तमार

 हमें  ऐसा  प्रयास  करना  जिससे  पश्चिमी  बंगाल  में  शान्ति  व्यवस्था  स्थापित  लोगो
 को  रोजगार  वहां  उत्पादन  बढ़े  विघटनकारी  तथा  विनाशकारी  तत्व  नष्ट  हो  जायें  |
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 21  1968
 पर्चम  बंगाल  के  संबंध  के

 बारे
 में

 संकल्प  शर

 ——$——=———
 का  प्रत्यायोजन )  विधेयक

 al  शिव  कुमार  चौधरी  :  उपाध्यक्ष  मैं  स्पष्ट  कप  से  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  राष्ट्रपति  का  शासन  लागू  करके  सरकार  ने  एक  उपयुक्त

 कदम  उठाया  क्योंकि  वहां  दलबदलुग्रों  की  सरकार  बत  गई  थी
 ।  aaa  मोर्चे  को

 सरकार को
 21

 नवम्बर
 को

 इस  आधार  पर  बर्खास्त  कर  दिया  गया
 किः

 उसे  बहुमत

 प्राप्त  नहीं  मैं  पश्चिमी  बंगाल  में  राष्ट्रपति  शासन  का  समर्थन  करता  हूं  क्योंकि  इससे

 वह  कपटपूर्ण  साठ-गां८  समाप्त  हो  गई  है  जो  राज्य  में  दलबदलुग्रों  का  रिश्वतखोरों  का

 शासन  बनाये  रखने  के  लिये  की  गई  थी  ।
 साथही  मैं  श्री  दांडेकर जी  के  इस  सुझाव  का

 विरोध  करता  हूं  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  तीन  या  चा  साल  तक  राष्ट्रपति  शासन  लाश

 i  शायद  उसका  यह  बिचार  है  कि  इस  ब्रीच  उनका  स्वतंत्र दल  सत्ता  में  भराने  की

 स्थिति  में  हो  जायेगा  ।  परन्तु  स्वतंत्र  दल  प्रतिमा  बंगाल  में  सरकार  बनाने  में  समझे

 होगा
 |

 पश्चिमी  बंगाल  में  घटी  घटनाओं  से  जिन  स्बे धा निक  जटिलताओं  का
 फ्ता  war

 ननका  म्रध्ययन  किया  जाना  अन्यथा  अन्य  इसी  प्रकार  के  संकट  उपस्थित  हो  जायेंगे
 ।

 gata  की  बात  तो  पह  है  कि  संविधान  की  भाषा  इस  प्रकार  की  रथी  गई  है  कि  उसकी

 किसी  भी  प्रकार  से  व्याख्या  की  जा  सकती  है  ।  तथा  wena  की  शक्तियों के

 थारे  में  तो  इस  सभा  को  ara  से  विचार  करना  चाहिये  कौर  fasta  wey  चाहिये

 कि
 wage

 की
 शक्तियां  कया  हैं  झर  अध्यक्ष

 की
 बया

 ।  राज्यपाल ने  जिस  ढ़ंग  से

 प्नशलिमी  बंगाल  में  कांग्रेस  किया  है  उससे  राज्यपाल  की  शक्तियों  के  सम्बन्ध  में  भी
 संदेह

 होता  संयुक्त  मोर्चे  की  सरकार को
 21  नवम्बर को  wafer कर  दिया  बया  जबकि

 मंत्रिपरिषद  18  दिसम्बर  को  बिधान  सभा  का
 सत्त

 बुलाकर  शक्ति  परीक्षण  के  लिये

 तयार
 भी  ।  इसके  पश्चात् एक झल्पमत एक  अल्पमत  सरकार

 को  सत्ता  सौंप  वी  गह
 ।

 इससे
 ala  की  तानाशाही का  परिचय  मिलता  यह  लोकतंत्र के  एक  दस  विपरीत  ay

 पश्चिमी  बंगाल  के  लोग  बधाई  के  पात्र  क्योंकि  उन्होंने  weed  सरकार  को  बरदाश्त

 नहीं  जिसके  परिणामस्वरूप  वहां  राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर  दिया  गया  ।
 सब  दल

 इस  बात  पर  सहमत  हैं  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  मध्यावधि  चुनाव  जल्दी  से  जल्दी  कराये

 लायें
 ।  अन्त  में  मेरा  यह  सुझाव  है

 कि
 श्री  धर्मवीर  को  पश्चिमी  बंगाल  के  राज्यपाल  पद

 मे  हटा  दिया  जाये  क्योंकि  पिछले
 दो-तीन  महीनों

 में  जिस  ढंग  से  काम  किया  गया  है  उससे

 स्थिति  बिल्कुल  बिगड़  गई  है  ।  निस्संदेह  वह  seer  प्र  शासक  परन्तु  उसमें  राजनैतिक

 सूझबूझ का  अभाव  पश्चिमी  बंगाल  का  शासन  wa  उसके  हाथ  में  नहीं  रहना  चाहिये

 ate  उसके  स्थान  पर  ऐसा  व्यक्ति  नियुक्त  किया  जाना  जो  पश्चिमी  बंगाल  की

 राजनीति  में  हस्तक्षेप  न  करे  ate  वहां  मध्यावधि  चुनाव  स्वस्थ  वातावरण  में  लोकतांत्रिक

 डंग
 से  सम्पन्न हो  लायें

 wt  हिस्फ्तसिहका  नब  से  पश्चिमी  बंगाल  में  राष्ट्रपति  शासन  कौ

 werent
 हुई  मौर  राष्ट्रपति  शासन  लाम  तब

 से
 कहां  कान्ती

 तमा
 व्यवस्था  कायम
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 Resalution  re-Proclamation  itm  relation  to  West  Bengal  and

 Mest
 Bengal  State  Legislature  (Delegation  of  Fowers)  Bill  March  21,  1663

 ो  हिम्मत

 हो  गई  जो  कारखाने  बन्द  थे  उन्होंने  काम  करना  शरू  कर  दिया  है  कौर  अनेक

 बेरोजगार  लोगों
 को

 रोजगार  मिल  गया  है
 ।  यह  कहना गलत

 कि
 पश्चिमी  बंगाल  में

 दगे  हुए  ।  वहां  पर  विभिन्न  बस्तियों  में  छुरे बाजी  शादी  की  छुट-पुट  घटनायें  हुई  थी ं।

 थे  घटनाएं कुछ  एसे  लोगों  पर  रंग  फेंकने  के  कारण  जो  रंग  का  खेल  पसन्द  नहीं

 रते  यह  सुझाव  किं  पश्चिमी  बंगाल  के  राज्यपाल को  वापिस  बुलाया  मानने

 योग्य  नहीं  ने  वहां  कोई  गड़बड़  नहीं  की  ।
 वहां  सुधर  गई  है  शौर

 कॉलन-व्यवस्था को  पसन्द  करने  वाले  सब  लोग  प्रसन्न  है ं।

 श्री  गु०  fro  ढिल्लों  पीठासीन  हुए
 | Shri  09.5.  Dillon tn  the  Ghair

 कुछ  सदस्यों  ने  कहा  हैं  कि  भ्रल्पमत  सरकारों  का  समर्थन  जाता  है  परन्तु

 qe  बात  नहीं  भूलनी  चाहिये  कि  अल्पमत  सरकारों  का  समर्थन  करने  की  चाल  विपक्षी

 दलों ने
 शरू  को  थी  ।  ग्रस्त  में  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  मध्यावधि  चुनाव

 नवम्बर  में  नहीं  होने  चाहिये  क्योंकि  उस  समय  फसल  खड़ी  होगी  ate  हर  स्थान  पर

 जीप
 तथा

 ae  गाड़ियां
 न

 पहुंच  सकेंगी
 |  सुझाव है  कि  मध्यावधि  चुनाव  फरवर्र

 या  जनवरी  के  भ्रान्ति  सप्ताह  में  करवाये  जायें  |  साथ ही  ऐसे  कदम  उठाये  जाने  चाहिये

 जिससे  राज्य  में  शान्ति  abe  व्यवस्था  बनी  रहे  ale  निर्वाचन  शान्त  वातावरण  में  सम्पन्

 हों

 थ्रो  कइप्पन  (  पश्चिमी  -  agate  की  वर्तमान  स्थिति  झौर  वहां  होने  वाले

 मध्यावधि  चुनाव  के  विषय  पर  चर्चा  हो  रही  चौथे  श्राम  चुनाव  में  कुछ  नई  शक्तियों

 के  उभरने  के  बाद  कांग्रेस  ने  जो  रुख  भ्र पना या  है  वह  लोकतंत्रीय  प्रणाली  लिये

 हितकर  नहीं  यदि  कांग्रेस  लोकतंत्र  की  रक्षा  करना  चाहती  है  abe  लोकतंत्र के

 सिद्धान्तों  का  सम्मान  करना  चाहती  तो  उसे  राज्य  में  कठपुतली  मंत्रिमंडलों  का  समर्थन

 नहीं  करना  जेसा  उसने  पंजाब  राज्यों  में  किया  है  ।  बहुमत  का

 शासन
 तभी

 कायम
 रखा  जा

 सकता  है  जबकि  दलबदलुग्रों  की  सरकार  को  समर्थन  न  दिया

 ay  ।  are  कांग्रेस  सत्ता  की  भखी  है  ।  उसे  भ्र पने नये  भाग्य  के  साथ  समझौता

 चाहिये
 ।

 उसे
 उन

 राज्यों  में  संकट  पैदा  नहीं  करने  चाहिये  जहां  ग़र  कांग्रेसी  सरकारें  हैं
 ।

 मध्य  प्रदेश  में  जब  कांग्रेस  का  बहुमत  समाप्त  हो  गया  तो  वहां  के  चकी  मंत्री  ने

 राज्यपाल  को  सलाह  दी  थी  कि  विधान  सभा  भंग  कर  दी  जाये  ।  इसके  विपरीत  पश्चिमी

 बंगाल  में  जब-जब  मुकर्जी  ने  विधान  सभा  का  सत्र  बुलाने  के  लिये  केवल
 20  दिन  को

 समय  मांगा
 तो

 राज्यपाल  ने  उनकी  मांग  स्वीकार  नहीं
 की

 शौर  इसके  परिणामस्वरूप

 सरकार  का  पतन  हो  गया  ।  क्या  राज्यपाल  मुख्य  मंत्री  को  इस  बात  के  लिये  बाध्य
 .

 कग

 हैं  कि  ag  अमुक  समय  पर  विधान  सभा  बुलवाये  |
 संविधान  में  व्यवस्था  .  ः

 कि  दो  सत्रों  के  बीच  6  महीने  से  प्रचलित  समय  नहीं  बीतना  चाहिये  ।  इसे  ध्यान  में

 रखते  हुए  यह  कहना  उचित  है  कि  राज्यपाल  ने  तानाशाह  के  रूप  में  कार्य  किया  ।  मैं  एसा

 अनुभव  करता  हूं  कि  कोई  ऐसा  ब्य वित
 जिस  पर  किसी  को  संदेह

 न  होकर  जो  वहां  के

 सकी  दलों  को  स्वीकार  adam  राज्यपाल
 के

 स्थान  पर  नियुक्त  किया  जाना  चाहिये

 994



 1  1890
 पश्चिम  बंगाल  के  संबंध  में  उद्घोषणा  के  बारे  में

 शौर

 पश्चिम  बंगाल  wen  विधान  मण्डल  का

 प्रत्यायोजन )  विधेयक

 sie  मे  प्रचालन  के  fer  में  पश्चिम  बंगाल में  स्वस्थ  वातावरण  जाना

 है  |

 कांग्रेस  के  कुछ  सदस्य  साम्यवादी  दल  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  पक्ष  में  हैं  ।  इस  सम्बन्ध

 में  मेरा  विचार  यह  है  कि  यदि  सरकार  के  पास  कुछ  कागज़ात  हैं  या  ऐसे  साक्ष्य  जिनसे

 यह  सिद्ध  हो  जाता  है  कि  वह  देशद्रोही  है  तो  निश्चय  ही  सरकार  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही

 कर  सकती है  ।  मैं  गृह-कार्य  मंत्री  से  wave  करता  हूं  कि  यदि  वास्तव  में  वे  यह  महसूस

 करते  हैं
 कि

 साम्यवादी  भ्रांदोलन  में  कुछ  गड़बड़  है
 तो

 उन्हें  कम  से  कम  हमें  यह  बताना

 चाहिये  कि  वे  लोग  ऐसे  कौन  से  कार्य  कर  रहे  हैं  जो  हमारे  देश  के  विरुद्ध  हैं
 ।

 यदि  यह

 बात  ठीक  है  तो  सरकार  उनके  विरुद्ध  कानूनी  कार्यवाही  कर  सकती  है  ।  परन्तु  यदि

 सरकार  उनके  दल  को  मान्यता  देती  है  तो  उन्हें  लोकतं तन् नीय  दल  के  झप  में  कार्य  करने  की

 स्वतंत्रता  होनी  चाहिये  ।

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha  (Barh)  :  I  agree  that  the  problem  will  not  be
 solved  simply  by  banning  the  Marxist  Communist  Party.  We  should  educate  the  people
 that  we  can  discuss  the  propriety  of  their  activities  in  Parliament  and  in  other  agencies  with  an
 open  mind  and  see  whether  their  activities  are  in  the  interest  of  our  country  or  not.  In:  this
 connection  I  may  point  out  that  it  is  not  always  documentary  proof  which  can  be  rlied  upon
 to  find  ovt-the  real  culprits.  In  my  opinion  allthe  political  parties  should  keep  the  interest
 of  the  country  above  the  level  of  party  interest.  I  want  to  say  that  whatever  steps  are  taken
 by  the  opposition  parties  against  the  Congress  party,  those  steps  should  also  be  taken  against
 a  party  that  indulges  in  anti-national  activities  .  I  would  suggest  that  even  left  Communist
 party  should  not  provide  cover  to  such  persons  who

 indulge
 in  such  activities  but  they  are  not

 playing  this  role  honestly.

 It  is  said  that  Congress  party  is  forming  puppet  Governments.  I  would  like  to  point-out
 that  first  of  all  opposition  parties  have  stated  thi is  game  in  Haryana,  U.  P.,  Madhya  Pradesh
 Bihar,  and  West  Bengal.  The  Governments  of  United  Front  are  being  toppled  down  not  because
 of  the  attempts  of  Congress  party  but  because  of  the  friction  amongst  themselves.  Shri  P.
 C.  Ghosh  is  criticised  for  the  same  thing  that  is  done  by  the  United  Front.  They  are

 observing
 double

 standards.  ‘There  should  be  only  one  yard  stick.

 In  so  far  as  I  am  concerned  I  call  a  spade  a  spade.  I  agree  that  inspite  of  the  activities
 of  opposition  parties  congress  should  have  not  given  any  assistance  in  forming  such  Ministrles

 e  Congress  party  should  play  a  constructive  and  examplary  role  as  an  oppositin  party.

 I  would  suggest  the  opposition  parties  that  instead  of  criticising  congress  now  and  thea,
 it  would'be  better  if  they  keep  the  interest  of  the  country  in  view.  If  we  continue  toppli
 down  Ministries  like  this,  the  democracy  will  meet  its  tragic  end.  In  view  of  this  position  ति
 the  political  parties  should  put  their  heads  together  and  find  a  way  out  to  this  problem.  Today
 there  is  already  sufficient  hatred  for  the  politicians  amongst  the  people.  All  the  political  parties
 should  come  forward,  admit  their  mistakes  frankly  and  then  make  concerted  efforts

 to
 save

 the  principles  of  democracy.

 at  इकजोत  :  राष्ट्रपति  का  शासन  जनता  के  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  कें

 तन्क़ीद  शासन  का  स्थान  नहीं  ले  सकता  |

 हम  चाहते  हैं  कि  पश्चिम  बंगाल  राज्य  की  जनता  को  एक  बार  फिर  अपना  मत  व्यक्त  करने
 का

 aa  दिया  स्वतन्त्र  पार्टी  तथा  कॉग्रेस  पार्टी  ने  संयुक्त  मोर्चे  की  सरकार  की  काफी  आलोचना
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 Resolution  re~-Proclamation  in  relation  to  West  Bengal  and

 [20100]
 West  Bengal  State  Legislature  (Delegation  of  Powers)  Bill

 ——
 Chaitra  1,  1890  (Saka)

 atte

 को  है  ।  नक्सलबाड़ी की  घटनाओं  तथा  घेराव  शादी की  भी  काफी  निन्दा की  गयी  है  ।  बात यह  है  कि

 21  1967  को  संयुक्त  मन्तिंमण्डल  भ्रपंदसंथ  हुआ  प्रौढ़  20  1966

 की  राष्ट्रपति  शासन  की  उद्घोषणा हुई  थी  तो  इस  कालावधि में
 न  संयु वत  मोर्चा  स  रकार  न  थे  राव

 थौर  न  नक्सलबाड़ी  की  घटनाएं  हुई  थीं
 ।  परन्तु  पश्चिम  बंगाल  में  इन  तीन  महीनों  में  साम  ठीक

 विद्रोह  होता  रहा  ।  वहाँ  की  जनता  कृत-संकल्प  थी  कि  वह  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियुक्त  राज्यपाल

 को  संविधान  का  उल्लंघन  करने  की  छूट  नहीं  देगी  प्रौढ़  भ्रल्पसंख्यक  सरकार  को  नहीं  चलने  देगी  |  इसी

 दौरान
 18 व्यक्तियों की  जानें  गयीं  गौर  150  00  व्यक्ति  गिरफ्तार  हुए  प्रो  सैकड़ों  युवकों  को  तरह

 तरह  की  यातनाएं सहनी  पड़ीं  ।  इसके  लिए  वामपक्षी  साम्यवादियों की  निन्दा की  जा  सकती  है  परन्तु

 पश्चिम  बंगाल  के  जनसाधारण  के  लिये  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  जिन्होंने  इतना  बलिदान  किया  है  ।

 वास्तव  में  काँग्रेस  मध्यावधि  चुनावों  से  बचना  चाहती  थी  ate  इसीलिये  वह  श्री  पी
 ०

 सी
 ०

 दोष  के

 मन्त्रिमण्डल  को  समर्थन  दे  रहे  थे  ।  परन्तु  हुम  भी  इस  बात  पर  कटिबद्ध  थे  कि  श्री  घोष के  मत्विमण्डत

 को
 कार्य  नहीं  करने  देंगे  क्योंकि  हम  उसे  यारब  मानते  हैं

 ।
 अन्त  में  जनता  ने  विजय  प्राप्त  की

 ।

 जहाँ  तक  पश्चिम  बंगाल  के  राज्यपाल  का  सम्बन्ध  है  वहाँ  पर  चुनाव  होने  तक  वहाँ  के  शासन

 की  बागडोर  उनके  हाथ  में  है  ।  परन्तु  वहाँ  के  राज्यपाल  मन्त्रालय  के  श्रादेशानसार  शासक

 दल  के  हित  ध्यान  रखते  हैं  ।  यदि  चुनाव  के  पूर्वे  सामान्य  तथा  शान्तिपूर्ण  वातावरण  बनाये

 जाना  है  तो  वहाँ  के  राज्यपाल  को  वापिस  बुलाना
 |

 उनके  पश्चिम  बंगाल  में  रहने  से  वहाँ की

 जनता  की  भावनाओें  को  ठेस  पहुंचती  है
 ।

 वह  वहाँ  पर  बेठ  दोहरी  चाल  चल  रहे  हैं
 ।  एक  तो  उन्होंने

 मुकर्जी  मन्त्रिमण्डल  को  पदस्थ  किया  है  कौर  दूसरी  कौर  वह  श्री  पी
 ०  सी

 ०
 घोष  की

 सरकार  को

 अधिक  से  अधिक  समय  तक  बनाये  रखने  का  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  पश्चिम  बंगाल  का  सम्बन्ध  वहाँ  स्वतन्त्र  पार्टी  का  कोई  स्थान  नहीं है
 ।  परन्तु  इस

 सभा  में  किये  गये  भाषणों  से  पता  चलता  है  कि  उनकी  विचारधारा  कॉंग्रेस  के  साथ  मिलती  जुलती  है
 ।

 एक  सदस्य  का  कहना  है  कि  साम्यवादियों  का  दमन  किया  जाये  ate  का  कहना  है  कि  उन
 परे

 प्रतिबन्ध  लगा  दिया  जाये
 ।

 उनका  विचार  यह  है  कि  चुनाव  से  पूर्व  साम्यवादी  दल  के  प्रभावशाली

 कार्यकर्ताश्रों का  दमन  किया  जाये  जिससे  वे  मत प्राप्त  करने  के  लिये  जनता  के  पास
 न

 जा  सकें
 ।

 कार्य  में  साजिश  चल  रही  है  बहाना  के  लिये  उत्तेजनाओं
 फौलाई जा  रही  हैं

 यदि  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  द्वारा  अमरीकी  गुप्तचर  विभाग  के  राजनीतिक  नेताओं  शौर

 wart  अधिकारियों  के  सम्पर्क  के  बारे  में  गृह-कार्य  मन्त्रालय  को  प्रस्तुत  की  गई  पूरी  रिपोर्ट  स्टेट्समैन

 के  मुख्य  पृष्ठ  पर  प्रकाशित  की  जा  सकती  है  तो  मुंह-कार्य  मन्त्रालय  में  इस  सम्बन्ध  में
 की  जा

 रहीं
 के

 यें

 वाही  के  पर्  में  हमें  भी  कुछ  जानने  का
 श्रीकांत  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Deputy  Speaker  tn  the  chair  |

 राष्ट्रपति  के  शासन  की  घोषणा  के  पश्चात  दुर्भाग्य  से  वहाँ  साम्प्रदायिक  दंगे  भड़क  उठे  हैं
 ।

 इसका  हिन्दू  मुस्लिम  साम्प्रदायिक  दंगों  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है
 ।

 इसमें  कुछ
 पाकिस्तानी  एजेन्टों  का

 हाथ  हैं
 ।

 यदि  इस  प्रकार  की  स्थिति  जारी  रही  तो  फौज  की  सहायता लेगी  पड़ेगी
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 21  1968  पश्चिम  बं  गाल
 के  संबंध  में  उद्घोषणा  के  बारे  में  संकल्प

 भौरे

 बंगाल  राज्य  विघात  सभा  का

 wera  )
 नए  कण

 प्रधान  मस्ती  ने  यह  उल्लेख  किया  था  कि  कलकत्ते  में  गुटों  के  विरुद्ध  विधि  विरुद्ध  क्रियाकलाप

 श्रंधिनियम का  प्रयोग  किया  जानी  विचाराधीन है
 ।  इसके  ane  दिन  सेही  इन  में  स्थायी

 लौर  पर  कमी  हो  गई  थी  ।  इसका  श्रेय  मैं  श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी की  नहीं  देता  ।  ऐसा  हो  सकता  है  कि

 खैला  को  बुलाने  पर  बहुत  श्रमिक  ज़ोर  दिया  गया  हो
 ।

 मेरे  विचार  से  इन  दंगों  का  उद्देश्य  राजनीतिक  है  यह  नवम्बर  में  होने  वाले  चुनाव  की

 एक  साजिश है  ।

 मोर्चे  में  फट  पैदा  करने  कौर  साम्यवादियों  को  किसी  ने  किसी  बहाने  से  चुनाव  के  समय  के  प्रेस

 बास  गिरफ्तार  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  !

 निवारक  निरोध  अधिनियम के  श्रन्तगंत  4  8  राजनीतिक  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  |

 ate  लोकतन्त्रात्मक  वातावरण  पैदा  करना  है  तो  इन  व्यि
 तयों  को  चुनाव  से  पूर्व  रिहा  किया  जाना

 चाहिये  ॥

 प्राणों  खाद्यान्नों  की  कमी  कठिनाई  होनी  है  ।  मुझे  पता  लगा  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  विभिन्न

 स्तरों  पर  खाद  कौर  राहत  समिति  का  पुनर्गठन  किया  गया  है
 ।

 उन
 समितियों

 ने  उन  दलों  के

 निधि  उसमें  शामिल  नहीं  किये  हैं  जिन्होंने  काला  बाजार  जमाखोरों  के  fans

 की  गई  कार्यवाही  के  विरोध  को  जाहिर  नहीं  किया  है  ।

 बहुंत  से  कारखानों  के  भालिकीं  ने  अपने  कारखानें  जानबूझ  कर  बन्द  कर  दिये  हैं
 ।

 इसके

 लीग
 बं री जंगार  हो  गये  भ्  वे  सरकार  पर  कुछ  शर्त

 स्वीकार
 करने  के  लिये

 देवास  डालना  चाहते  हैं  |  इन  कारखांनों  की  खोला  जाना  चाहिये  ।

 मन्त्रणा  समिति  की  सदस्य  संख्या  बढ़ा  दी  जानी  चाहिये  ताकि  इस  समिति  में  पश्चिमी
 बंगाल

 के  प्रतिनिधियों  को  भी  शामिल  किया  जा  सके  श्र  यदि  श्रावश्यक  हो  तो  पश्चिमी  बंगाल  विधान  सभा

 के  कुछ  प्रमुख  सदस्यों  की  भी  इसमें  शामिल  किया  जा  सके
 |

 संसद्‌  द्वारा  पश्चिमी  बंगाल  के  सम्बन्ध  में  कोई  अधिनियम  पारित  करने  से  पूर्वे  इस  समिति
 की

 स्वीकृति  ले  लेनी  चाहिये  ।  अन्यथा  यह  नियम  निर्थक  रहेगा  ।

 Shri  Onkar  Lal  Bohra  (Chittorgarh):  We  have  to  see  the  reasons  for  imposing  President's

 Fresident’s  Rule  in  West  Bengal.
 Rule  in  Bengal.  Taking  into  consideration  the  situation  in  Bengal,  no  party  had  opposed

 The  Communists  talk  of  democracy  when  it  serves  their  p  so  But  they  were  the

 people  who  believed  in  an  ideology  that  was  against  democracy.  mg is  surprising  to  hear  the
 leas  for  democracy  from  those  who  have  énac  axalbari,  encouraged  gheraos,  got  an  S.S.P.

 ध्  der  murdered  and  created  chaotic  conditions  in  West  Bengal,  in  an  effort  to  establish  a  rule

 based  on  their  ideology  at  the  cost  of  democracy.  They  are  now  pleading  for  Mr.  Ajoy
 Mukerjee  whom  they  used  to  criticise  because  that  suited  their  interest.  During  the  six  months
 of  their  rule  in  West  Ben  the  U.L.EF.  did  nothing  to  improve  the  lot  of  common  man.  The

 guiding  principle  behind  al  their  actions  is  pushing  forward  their  ideology  irrespective  of  the

 soniidération  of  the  country’s  security  and  unity.  You  should  bring  socialism  in  the  coufitry.
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 Resolution  re-Proclamation  in  relation  to  West  Bengal  and

 West  Bengal  State  Legislativure  (Deleation  of  Powers)  Bill  March  at,  1968

 [Shri
 Onkar  Lal  Bohra]

 When  Russia  and  China  are  fighting  each  other,  where  is  international  communism  ?
 If  for  a  little  of  its  nationalism  China  can  stake  its  friendship  with  India,  can  the  communists
 of  India  not  think  of  their  nation.  If  they  do  not  apply  their  ideology  with  full  faith  in  deme-
 cracy  and  if  they  do  not  believe  in  nationalism,  they  can  not  prosper  in  this  country.  ame
 afraid  that  it  may  not  be  the  final  solution  ifa  Government,  which  acts  against  national  interests
 and  integration  of  the  country,  is  returned  after  the  mid-term  elections.

 Whichever  party  may  rule,  it  should  have  one  slogan,  ‘our  country  is  one,  our  nation
 15  Until  and  unless  the  communists  put  the  country  above  their  ideology,  they  cannot
 win  the  confidence  of  the  people.  The  Congress  has  taken  up  its  new  role  very  pleasantly  in
 the  States  where  non-Congress  Governments  have  been  formed.  can  claim  that  our  leaders
 have  firm  faith  in  the  integration  and  unity  of  the  country.  We  will  endeavour  in  all  circumstan-
 ces  to  uphold  its  integrity.  I  will  appeal  to  my  communist  friends  that  if  they  have  no  faith

 nationalism  and  democratic  ways,  they  should  not  participate  in  the  elections.  Do  not
 betray  the  nation  and  divide  the  country.

 उपाध्यक्ष  महो दन
 :  सवेरे  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  के  सम्बन्ध  में  प्राप़्ति  उठाई  गई  थी  wa  ज्ञापन

 परि  चालित
 कर  दिया  गया  है

 ।
 श्री  शुक्ल  प्रस्ताव  पेश  करें

 ।

 श्री  विद्याचरण  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधियां  बनाने  की  पश्चिम  बं  पाल  शल्य  के वि  धान  मण्डल  की  शाक्ति  राष्ट्रपति  को

 प्रदत्त  करने  वाले  +विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा
 पास

 किए  गए  रूप  विचार

 किया  जाये
 प

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रसतुत  हुआ
 |

 Shri  Deven  Sen  (Asansol)  :  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir.  had  the  GovernoF  of  West  Bengal  accepted
 the  advice  of  Chief  Minister  to  summon  the  Assembly  on  18th  December  and  had  he  not

 acted  with  political  discrimination  there  would  have  been  even  no  need  for  imposition  of  Presi-

 dent’s  Rule  in  the  State  and  the  present  Bill.  There  was  going  to  be  no  harm  at  all  if  the  Go-

 vernor  had  waited  for  a  few  days  more  and  allowed  a  clear  picture  to  emerge  as  to  who  enjoyed
 the  majority.  But  he  deliberately  precipitated  a  crisis  which  only  goes  to  prove  that  a  cons-

 piracy  was  being  hatched  to  topple  the  United  Front  Ministry  headed  by  Shri  Ajoy  Muker-

 jee,  the  Governor  is  not  expected  to  take  sides.

 In  West  Bengal  Calcutta  is  the  capital  of  Birla’s  business  empire  and  a  large  amount  of

 British  capital  in  India  is  invested  in  West  Bengal.  British  capital  is  invested  in  some  2.50

 quarries,  300  to  350  tea  plantations  and  in  many  other  units.  Apart  from  it  the  steel  mono-

 polists  also  reside  in  Calcutta.  This  is  the  back  ground  of  the  conspiracy.  It  can  be  divided  ig

 iwo  parts,  one  is  non-official  tn  which  Atulya  Ghosh,  P.C.  Ghosh  and  Ashutosh  Ghosh  were

 the  chief  actors  whereas  on  the  official  side  D  haram  Vir  and  the  Home  Minister  played  the

 leading  role.  These  five  men  enacted  a  drama  in  -West  Bengal.  There  is  no  provision  in  the

 Constitution  to  support  the  dismissal  of  the  Mr.  Ajoy  Mukerjee’s  Ministry.  | ४  could  not  be

 dismissed  unless  and  until  it  was  decided  in  the  West  Bengal  Assembly  that  the  Ajoy  Ministry
 no  More  enjoyed  the  majority  support.  I  will  like  to  cite  the  case  of  Mr.  Pit  who  continued

 settled  whether  he  enjoyed  majo- as  Premier  of  England  though  in  minority  since  it  could  not
 rity  in  the  House  of  not.

 The  people  of  West  Bengal  cannot  forget  Lord  Curzon  and  the  partition  as  well  as  the

 arrest  of  25,000  people  and  killing  of  19  persons  during  the  brief  period  of  office  of  Ghosla

 Ministry.  As  regards  the  present  Bill,  first  the  President  was  bypassed  and  now  there  is  a

 conspiracy  to  enforce  dictatorial  rule  through  this  Bill  bypassing  the  Parliament.

 We  are  not  afraid  to  face  the  poll.  But  the  first  pre-requisite  for  holding  free  and  fair
 elections  is  to  recall  Shri  Dharam  Vir  from  there.  Secondly,  all  the  arrested  persons  should

 be  released  forthwith  and  the  cases  pending  against  them  should  be  withdrawn.  can  not
 support  the  move  for  a  lean  or  communist  party.  I  oppose  the

 Bill.
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 1  1890  पंजाब
 में

 संविधानिक  घटनाओं के  बारे  में  गृह

 art  मंत्री  द्वारा  दिए  गये  बक्तब्यपर  चर्चा
 का  हा

 at  चितरंजन राय
 :

 यद्यपि  हम  इस  बात  से  प्रसन्न  हैं  कि  पश्चिम  बंगाल  में  भी

 पी
 ०

 सी
 ०

 घोष  की  सरकार  समाप्त
 हो

 गई  जिस  के  शासन  काल  में  पश्चिम  बंगाल  की  जनता  को  बहुत
 सी  परेशानियां  ate  दमन-चक्र  का  सामना  करना  फिर  भी  हम  इस  विधेयक  कौर  संकल्प  का

 सेन  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  केन्द्रीय  सरकार  के  सहयोग  से  कॉँग्रेस  दल  द्वारा  आरम्भ  किया  गया

 गन्दा  खेल  इनके  द्वारा.जारी  रखा  जा  रहा  है
 |

 उन्होंने  संयुक्त  मोचें  की  सरकार  को  इसके  स्थापित

 होने  के  बाद  से  ही  गिराने  का  प्रयत्न  किया  ।  इसके  लिये  उन्होंने  हमारे  देश  में  स्थापित की  गई  लोकतन्त्र

 की  सभी  शर  सिद्धान्तों  का  उल्लंघन  किया  है  इन  सबको  ताक  पर  रख  कर  उन्होंने  वहां

 पर  दल  बदल  ओं  की  सरकार  को  सत्तारूढ  किया  ।  इसलिये वे  इस  विधेयक  ate  इस  संकल्प  का  समर्थन

 कर  सकते हैं  ।

 हम  जानते  हैं  कि  राज्य  में  राष्ट्रपति  का  शासन  लागू  करने  का  एकमात्र  उद्देश्य  कॉँग्रेस  दल

 काँग्रेस  सरकार  के  कारनामों  पर  पर्दा  डालना  था  ।  कहा  जाता  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  संवैधानिक

 गतिरोध उत्पन्न  हो  गया  था  ।  यह  किसने  उत्पन्न किया ?  यह  कृत्रिम  गतिरोध  कॉग्रेस  दल  ने  केन्द्रीय

 सरकार  के  सहयोग  से  राज्य  में  फिर  से  सत्ता  हथियाने  के  लिये  श्री  धर्मवीर  के  माध्यम  से  उत्पन्न  किया  |

 कॉग्रेस  दल  जनता  में  अपनी  लोकप्रियता
 न

 केवल  बंगाल  शझ्रपितु  अन्य  राज्यों में  भी  खो  बैठा  गत

 अराम  चुनावों  से  यह  साबित  हो  गया  है
 ।

 यदि  सरकार  के  एकतन्ल्नी  रवैये  को  कौर  संवैधानिक  वर्धी

 कारों के  दुरुपयोग  को  न  रोका गया  तो  भारतीय  राज तन्त्र  का  भविष्य  अंधकारमय हो  जायेगा  |

 महोदय  पीठासीन  हुए  ।
 |  Mr.  Speaker  in  the  Chair  |

 पंजाब  में  संवैधानिक  घटनाओं  के  बार  में  गू  ह-कायम  मंत्री  द्वारा  दिये

 गय  वक्तव्य पर  चर्चा

 Discussion  on  statement  made  by  Home  Minister  Re  :  Constitutional  Deve-
 velopments  in  Punjab

 Shri  A.  B.  Vajpayee  (Balrampun):  1  am  raising  a  discussion  on  the  statment  made
 oy  the  hon.  Home  Minister  regarding  Punjab  on  2oth  March,  This  statement  is  based  on
 the  information  supplied  by  the  Gill  Ministry,  which  is  no  more  than  a  statement  of  the  accus-
 ed  who  does  not  hesitate  in  telling  lies.

 What  happened  in  the  Punjab  Vidhan  Sabha  on  18th  March?  These  are  certain  indis-
 putable  facts.  It  is  indisputed  that  Policemen  in  plain  clothes  entered  the  House  uncer  the
 orders  of  the  Chief  Minister  even  before  the  arrival  of  the  Speaker  and  took  positions  at  such
 places  where  they  could  not  be  observed.  When  the  opposition  raised  a  point  of  order  they
 moved  out  of  the  house  in  a  line  but  remained  in  Jobbies  awaiting  the  orders  of  Chief
 Minister  and  D.I.G.  C.1.D.  Has  any  Chief  Minister  the  right  to  call  the  police  inside  the
 ‘Chamber ?  After  all  who  is  the  master  of  the  House,  Speaker  or  the  Chief  Minister  ?  Can  Police
 ‘be  ordered  into  this  House  by  the  Prime  Minister.

 The  false  pride  in  saying  that  as  compared  to  our  neighbours  we  have  kept  the  flame  of

 democracy  burning  in  our  country  during  the  last  20  years.  But  whatever  happened  in  Punjab
 Vidhan  Sabha  on  8  March,  1968  is  unprecedented  in  the  functioning  of  democracy  in  our
 country  for  the  last  21.0  years.  It  is  a  blot  on  democracy  in  India  and  warning  bell  for  the
 future  of  democracy  in  the  country.
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 Discussion  on  Statement  made  by  Home  Minister  re:

 ib
 Gottstitational  Devélopmierits

 in  Ptinj
 March

 21,  1968

 Much  before  the  aclieduled  sitting  of  the  Ass¢mbly  on  r8th  operation  Gillਂ  wes  launched
 ea  16th  17th  March  four  M.L.As  were  arrested  and  warrants  of  arrests  against m  an  other
 M.L.As  were  issued.  Some  of  them  sought  the  protection  of  the  speaker,who  too  k  them
 im  hig  own  car  to  the  Assembly  building.  ‘The  police  stopped  the  car  of  the  Speaker,  who
 चक  himeelf  at  the  stairring,  and  tried  to  drag  these  M.L.As  out  of  the  car  of  the  Speaker.

 A  meeting  was  held  in  the  Assembly  building  at  1:00  p.m.  wherein  it  was  decided  that
 dicipline  and  decorum  be  maintained  in  the  House  and  that  the  ruling  of  the  Speaker
 will  be  binding  on  all  and  final.

 > Could  the  Speaker  declare  as  void  the  ordinance  isyued  by  the  Governor  We
 have  to  examine  this  point  in  the  lightjof  rules  of  procedure  and  conduct  of  business  of  Punjab
 Vidhan  and  it  also  becomes  necessary  to  see  if  the  ordinance  issued  by  the  Governor  was  in
 accordance  with  the  constitution  and  the  rules.  Constitution  gives  the  authority  to  the  Go-
 vernior  (0  issue  an  ordinance  provided  both  the  Houses  are  not  in  session,  The  claim  of  the
 members  of  th:  oppostion  in  Punjab  that  the  order  of  the  Governor  proroguing  the  Assembly
 takes  effect  from  18th  March,  1968  and  not  14th  March  is  correct.  According  to  Rule  7  the
 Rules  of  Procedure  for  conduct  of  Business  in  Punjab  Assembly  the  Secretary  hae  to  inform
 the  Member  about  the  proragation  through  a  notification  in  the  Gazette.  Signing  of  the  pre-
 rogation  by  the  Governor  is  not  enough.  That  order  has  got  to  be  communicated  to  the
 members,  who  got  the  intimation  only  on  18th.  When  the  Assembly  was  in  session  the  Gover-
 nor  could  not  promulgate  an  ordinance  on  this  ground  the  validity  of  the  ordidence  wes  cha-
 llenged  in  the  Assembly.  If  we  see  rule  112(1)  of  the  Rules  of  Procedi  re  of  the  A:ser  bly,

 business  in  the  House.
 a  point  of  order  can  be  raised  about  the  ordinance  if  it  related  to  the  precedure  {cr  ccrdéuct  ct

 +  The  Speaker  gave  his  ruling  that  the  prorogation  took  effect  from  18th  March  and  the
 Ordinance  dated  r4th  March  was  not  binding  on  the  House  or  the  Members,  thereafter,
 the  Speaker  left,  the  ruling  of  the  Speaker  could  be  challenged  as  it  was  final.  Whatever
 took  place  there  after  thatis  amatterofshamefor  the  Indiandemocracy.  Ashameless  drama
 was  enacted  in  the  Assembly.  Many  Menntbers  transgressed  the  limits  of  their  rights.  Mr,

 Speaker,  Sir,  it  cannot  be  disputed  that  the  employees  of  Punjab  Legislative  Assembly  were

 forcibly  brought  into  the  Chamber.  Similarly  it  can  also  not  be  disputed  thatthe  Secretary
 to  the  Assembly  was  dragged  by  the  Chief  Minister  himself  tothe  Houses  from  the  Speaker’s
 chamber.  A  ladder  was  brought  to  force  entry  of  the  police  inside  the  House.  Now  it  15
 claimed  that  itis  brought  for  removing  the  portrait  of  Mahatma  Gandhi.  Some  200  police-
 men,  goondas  in  plain  clothes  force  their  entry  into  the  House  and  manhandled  the  members
 of  the  opposition.  The  democracy  was  butchered,  rules  were  thrown  to  the  walls  and  within

 15  minutes  the  budget  was  passed  with  the  use  of  police  force.  The  Budget  passd  on  that

 day  cannot  be  treated  as  a  legally  passed  budget.

 The  budget  has  been  authenticated  by  the  Deputy  Speaker.  He  is  the  same  person
 who  stood  in  support  of  the  no-confidence  motion  against  the  Speaker  on  being  asked  to  do_  ४0

 by  the  Chief  Minister.  Article  199(4)  of  the  constitution  is  very  clear  on  this  point.  The

 power  to  authenticate  amoney  _billis  rested  exclustvely  in  the  Spe  The  Deputy  Speaker
 ean  notcertifyamoney  bill.  The  Home  Minister  should  feelus  Punjab  Legis-
 lative  Council  considered  the  Appropriation Bill  as  money-bill  or  as  an  ordinary  bill.  If

 be  challenged  in  a  court  of  law.
 they  considered  it  a  2  money  bill  then  the  proceedigs  are  notin  order  and  theit  decision  can

 Similar  situation  may  arise  herein  this  House  also.  Therefore,  [demand  that  the  Attorney
 General  should  be  called  to  the  House  to  clarify  whether  the  Deputy  Speaker  can  authenti-
 cat  ca  money  bill.

 गयी-कार्य  मंत्री  (af  चव्हाण  )  :
 मैंने  यह  कभी  नहीं  कि  उपाध्यक्ष  की

 मैंने  तो  यही  कहा  था  कि  यह  मामला  मुझे  स्पष्ट  नहीं  है  ।

 Shri  A.  Vafpayee  :  Such  a  situation  might  arise  elsewhere  also.  Itis,  therefore
 essentialtosetti¢this  question  onceforall,  The  pléathatthe  question  oflegality  of  the‘budget
 ean  bé  settled  in  a-cdurt  of  law  if  the  opposition  Mémpbere  in  Punjab  लिट  not  satisfied,  is  not
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 1890  पंजाब
 में

 त  वैज्ञानिक  weal
 के  आरे  में  बूह

 कार्य  मैत्री  दरा  दिए
 गये  वेंक्लिव्य  पर  चर्चा

 roper,  The  Home  Minister  should  think  of  the  consequences  that  bill  follow  if  it  is  decided
 the  court  sfter  31st  March  thatthe  budget  was  not  legally  passed.  There  will  be  a  cerious

 financial  crisis.

 Itis  a  question  of  constitutional  pro  riety,morality  andlaw.  Should  the  Chief  Minister,
 who  called  the  police  inside  the  Assemib.  पी y  Chamber,  be  allowed  to  continue  ?  Do  not  the
 morality,  constitution  and  democracy  demand  that  the  Chief  Minister  should  be  dismissed  ?

 but  he  has  acted  within  the  fourcornersofthe  Constitutions.  Butwhiateverhappened  thereafter
 There  may  be  two  opinions  about  the  propriety  orimpropriety  ofthe  conduct  ofthe  Speaker

 was  against  the  Constituion  and  all  démocraticand  rural  principles.  The  policy  of  Congress
 leaders  at  the  centre  to  support  minority  governments  in  States  is  a  serious  threat  to
 eur  Itshould  betheendeavour  of  allofustotryto  defend  democracy.
 The  only  way  left  toaave  democra  in  Punjab  is  dissolution  ofthe  Assembly  and  imposition
 of  President’s  rule.  Tt  should  be  fo  Howed  by  mid-term  poll.

 भी  मां  ato  मुल्ला  :
 :

 पंजाब
 की

 घटनाएं  एक  coon  संघों  नहीं  अपितु

 एक  भ्रापराधिक घटना  है  ।.  मैं  राज  न्यायाधीश नहीं  ह  ।  परन्तु  मैं  यह  सोच  रही  था  कि  यदि  मैं  पंजाब

 उच्च  न्यायालय  का  न्यायाधीश  ती  क्या  मैं  इस  सारे  मामले  में  विधान  सभा  में  सभी

 ara  की  जाँच  करने  का  निर्दोश  दे  सकता  था
 ।

 हमें  किसी  राजनीतिक  दल  के  सदस्य  के  रूप  में  नहीं

 बल्कि  भारतीय  राष्ट्रिक  के  रूप  में  विचार  करता  चाहिए  |  हमें  सोचना  चाहिए  कि  यदि  ऐसी  घटनाश्रों

 को  नहीं  रोका  तो  क्या  हमारे  लोकतन्त्र  का  पन्त  नहीं  हो  जायेगा  ।  ये  घट  नाएं  संगठित  हिसा की

 पराकाष्ठा की  प्रो  लोकतन्त्रीय मर्यादा  प्रक्रिया  को  पालन  करने  की  श्रधोत्तम सीमा थीं सीमा  थीं  ।  मेरी  तो

 यही  राय  है  कि  इस  समस्याਂ  को  सबके  संयुक्त  प्रयास  से  ही  हल  किया  जा  सकता  है  |

 गिल  मन्त्रिमण्डल  के  दामन  पर  इतने  अधिक  दाग  हैं  कि  परिजन  गंगा  की  सारा  जल  भी  उन्हें

 qatar  सकता  है  ।  कॉग्रेस  सरकार  यह  कहकर  कि  दूसरा  दल  इसके  लिये  उत्तरंदायी  है  पौर  हम  इस

 हिंसा  की  निन्दा  करते  भ्र पत नी  जिम्मेदारी  से  बच  नहीं  सकती  हैं  ।  बिना  किसी  बड़े  दल  के  समर्थन के

 17  श्रीमतियों  का  दल  ऐसी  हिसा  नहीं  कर  सकता  था  |

 मैं  पहले  ही  अपनी  राय  बता  चुका  हूँ  कि  पंजाब  विधान  सभा  के  अध्यक्ष  ने  विधान  सधा  को
 दो

 महीनों  के  लिये  स्थगित  करके  अपने  अधिकारों  का  अतिक्रमण किया  मेरी  यह  भी  राय  हैं  कि

 पाल
 द्वारा  जारी  किया  गया  अध्यादेश  वैध  था  शौर  इसको  चुनौती  नहीं  दी  जा  सकती  है

 ।
 संविधान  के

 अनुच्छेद  159  के  प्रसूता  राज्यपाल  शपथ  लेता  है  कि  वह  संविधान  की  रक्षा  करेगा
 ।

 इसलिये  यदि

 कोई  संविधान  का  उल्लंघन  करता  तो  संविधान  के  मूल  सिद्धान्तों  के  उल्लंघनकर्ताश्ों  के  विरुद्ध

 कुंवारी  करना  राज्यपाल  का  कत्तव्य  हो  जाता  है  ।  संविधान  का  उल्लंघन  इतना  गम्भीर  अपराध

 माना  जाना  है  कि  इसके  परिणामों  से  राष्ट्रपति  भी  नहीं  बच  सकता  है
 ।

 संसद
 सदस्य

 उन  पर  भी

 सहाबियों  चला  सकते  हैं
 ।

 मुख्य  मन्त्री  राष्ट्रपति  से  ऊपर  नहीं  हो  सकता  है
 ।  मुख्य  मंत्री पर

 भि पोंग  चलाने  की  संविधान  में  कई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  ग्रनुच्छेद  164  के  ग्रन्तगंत मुख्य  मन्त्री
 राज्यपाल

 की  इच्छा  रहने  तक  अपने  पद  पर  काम  करेगा  इसलिये  राज्यपाल  से  प्रपेक्षा  की  जाती  है  कि  वह

 मुख्य  मंत्री  द्वारा  संविधान  का
 उलंघन  किये  जाने  पर  उसे  दण्ड  दे

 ।
 जब  एक  मुख्य  मन्त्री  सभाकक्ष  में

 बड़ी  संख्या  में  पुलिस  को  बुला  लेता हैं  बाहर  गुंडों  को  तैनात  करें  देता  तो  इससे  ory  प्रत्यक्ष

 समतल  क्या  होगा  ।
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 Discussion  on  Statement  made  by  Home  Minister  re:

 a a Constitutional
 Developments  in  Punjab  March  21,  1968

 ऐसी  स्थिति  में  यह  राज्यपाल  पर
 निर्भर  करता  है  कि  वहू  मुख्य  मंत्री  को  संविधान के  रक्षक

 के  रूप  में
 स्वीकार

 करे  या  नहीं या  विधान  सभा
 को  भंग  करे  कौर  मुख्य  मंत्री  की  बर्खास्तगी  कीं

 सिफारिश  करे  ।

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी
 :

 मैं  बताना  चाहती हूं  कि  पंजाब  के  संवधानिक  संकट

 ने  हमारे  समक्ष  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्न  उपस्थित  कर  दिये  है
 ।

 पहला  प्रश्न  श्रेय  के  बारे  में  है  ।

 क्या कोई  जो  लोकतन्त्र  का  पालन  करने  की  शपथ  लेता  है  जो  सभा  की  मर्यादा  कौर

 अधिकारों का  रक्षक  होता  है  प्रौढ़  जिसका  परम  कतेंव्य  सभा  की  कायंवाह्दी  को  सुचारू  रूप  से  चलाना

 होता  सभा को ऐसे को  ऐसे  समय  पर  स्थगित कर  सकता  है  जब  इसे  बजट  को  पास  करना  है  सरकार

 को  झपना  कार्य  चलाना  है  ?  मेरी  यह  प्रार्थना  है  किशन  मामलों  पर  विश्वास  करने  के  लिये  भ्रघ्यक्षों

 का  एक  सम्मेलन  बुलाया  जाये  |

 दूसरा  प्रशन  यह  है  कि  क्या  जिस  अध्यक्ष
 के

 विरुद्ध  प्र विश्वास  का  प्रस्ताव  हैं  वह  बदला

 लेने  के  लिये  क्रोध  ईर्ष्या  के  आवेश  में  सभा  को  इतनी  लम्बी  श्रवेधि  के  लिये  स्थगित कर  सकता

 है  या  नहीं  |  जो  व्यक्ति  सभा  के  कार्य-संचालन का  जिम्मेदार  है  क्या  वह  एक  तानाशाह की  तरह

 सभी  शक्तियां  स्वयं  ग्रहण  करके  विधान  सभा  के  कार्य  को  ठप्प  कर  सकता है  प्रशासन  की

 समस्त  शक्तियां  ग्रहण  कर  सकता  है
 ?

 क्या  ऐसी  स्थिति में  राष्ट्रपति का  शासन  लागू  नहीं  किया

 चाहिये  ?

 ort  तो  यह  है  कि  यदि  किसी  राज्य  में  राष्ट्रपति  का  शासन  लागू  किया  जाय
 तो  इसका

 मतलब यह  होता  है  कि  लोगों  की  जड़ें  अपने  झाप  ही  समाप्त हो  गई  ?  हम  लोग  देश  की  जनता

 के  प्रतिनिधि हैं  ।  कया  हमें  अपनी  शक्तियां  एसे  अध्यक्षों  के  लिए  त्याग  देनी  चाहियें  जो  जनता के

 प्रतिनिधियों  के  कार्यों  में  बाधा  डालते हैं  झर  सभा  की  शक्तियों  को  कम  करके  सभी  शक्तियां

 स्वयं  ग्रहण  करना  चाहते  हैं  ?

 दूसरा  प्रबल  यह  है  कि  क्या  उपाध्यक्ष
 को  विधान  सभा  का  कार्य-संचालन  करने  का  अधिकार

 नहीं  है  ग्र  वह  भी  ऐसे  समय  में  जब  भ्रध्यक्ष  का  पद  रिक्त  घोषित  wet  किया  गया  है

 जब
 अपने  पद  पर  कायें  कर  रहा  है  उस  समय  क्या  उपाध्यक्ष  को  बजट  पास  करने

 की
 शक्ति

 ग्रहण  करने  का  अधिकार  नहीं  है
 ?

 यह  एक  कानूनी  प्रश्न  हैं  जिस  पर
 सरकार

 को  गम्भीरतापूर्वक

 विचार  करना  चाहिये  ।

 फिर  प्रश्न  जाता  है  कि  कया  किसी  मुख्य  मंत्नी
 को

 के  परिसर  में  पुलिस  बुलाने  का

 अधिकार  यदि  मुख्य  मंत्री  मे  ऐसा  किया  है
 तो

 यह  गलत  है  पुलिस  को  किसी भी  हालत

 में  सभा  में  नहीं  जाने  देना  चाहिये था  ।  किन्तु  मुख्य  मंत्री  ने  स्वयं  कहा  है  कि  उन्होने  पुलिस  नद्दी

 बुलाई  अर  se  पुलिस  बुलाने  ar  कोई  अधिकार  नहीं  है  कौर  पुलिस
 vee  या

 उपाध्यक्ष  हारा

 ही  बुलाई  गई  थी  और  उन्हें  ही  इसका  प्रतिकार  है  ।

 मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  श्री  बलराज  मधोक  ने  मुझे  इस  बात
 की

 याद  दिलाई  है  कि

 हमारे  सार्वजनिक  जीवन  में  एक  संकट  पदा  हो  गया  हैं  और  हमारा  जो  कि  विधान  मण्डलों के  सदस्य
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 में  संवैधानिक  घटनाओं  बारे में  गुह

 कार्य  द्वारा  दिए  गये  पर  चर्चा

 ६  fad  जनता  ने  चुनकर  भेजा  है  भोर  जिन्होंने  संविधान  में  निष्ठा  की  शपथ  ली  है  भ्र पनी

 बातों  में  विश्वास  नहीं  रहे  गया  इसका  कारण  विभिन्न  दलों  के  सदस्यों  द्वारा  अपने  प्रपने  दलों

 को  छोड़  कर  धन्य  दलों  में  जाना  है  ।

 जब  विभिन्न  राज्य  अपनी  अपनी  सरकारों  का  स्वरूप  बदल  रह ेहैं  जब  एक  के  बाद  एक

 राज्य में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  जा  रहा  तो  कांग्रेस दल  क  ऊंचे  श्रार्दर्श

 कहां  गये  जिनका  पालन  करने  को  वह  दल  हमसे  प्राण  करता है  |  इस  दल  को  पहले  स्वयं  उन  आदर्शो

 पर  चलना  चाहिये  |  इस  दल  को  प्रपने  ऊपर  सारी  जिम्मेदारी  ले  लेनी  चाहिये  al  जो

 देश  में  लोकतन्त्र प्र  स्थायी  सरकारें  कायम  रखना  चाहती  हैं  उनके  साथ  सहयोग  करना

 ताकि हम  art  देश  में  स्वस्थ  लोकतन्त्री  परम्पराय  स्थापित  कर  सकें  ।  मेरी  कांग्रेस से  प्रार्थना  है

 कि  ag  विरोधी  दलों  के  बहकावे  में  न  जाये  क्योंकि  विरोधी  दल  एक  के  बाद  एक  लोकतन्त्र  का

 हनन  करने  की  कोशिश  कर  रहे ह  कौर  संसदीय  से  सम्बन्धित  पदों  के  कार्यो ंके  महत्व

 को  कम  कर  रहे  हैं  ।

 इन  परिस्थितियों  में  मैं  प्रधान  मंत्री  गह  मंत्री  से  भ्रप़ील  करूंगा  कि  बे  कांग्रेस  क  हाथों को

 मजबूत  करैं  ।  कांग्रेस को  प्रपने  ऊपर  सारी  जिम्मेदारी लेनी  चाहिये  a  केश  में  की

 area  शक्तियों  के  सहयोग  से  काम  करना  चाहिये  |

 at  tay  (at  काकुली  )  :  जिस  समय  मैंने  यह  कहा  था  कि  श्री  चव्हाण  भारत में  लोकतन्त्र

 क  हत्यारे अन  WE  तो  कुछ  सदस्यों ने  मेरे  इस  कथन  पर  सन्देह oe  किया  था  ।  पंजाब  की

 को  ध्यान  में  रख  कर  उन  सदस्यों  ने  झपने  विचार  wavy  बदल  दिये  होंगे  |

 गृह  संती  ने  wer  राज्यों  में  राष्ट्रपति  शासन  लाग  किया  है  लेकिन  पंजाब  के  मामले  में

 ऐसा  क्यों  नहीं  किया
 ।

 पंजाब  में  स्थिति  ve  है  कि  सरदार  गिल  को  वहां  पर  मुख्य  मंत्री

 बनाया  गया  किन्तु  उनके  केवल
 17

 समयक  थे  भोर  वे  सभी  मंत्री  बन
 |

 क्या  इससे  गृह  मंत्री

 की
 शिष्टता  की  भावना

 को  ठेस
 नहीं  पहुंची  ।  जब  कांग्रस  दल  ही  एक

 सब  से  बड़ा  दल  था
 तो  वे

 कांग्रेसी  लोगों  से  उनके
 साथ

 मिलते  के  लिये  कह  संकते  थे  |
 जेसा  कि

 उन्होंने  पश्चिम  बंगाल  में
 कोशिश की  थी  |  यह  कम  शिष्टता  होती

 पंजाब  में  मंत्रियों  ate  उनके  सैनिकों  का  अध्यक्ष  के  प्रति  व्यवहार  शिष्टतापुर्ण  नहीं  था  i

 अध्यक्ष के  प्रति  एसा  भ्र भद्र  व्यवहार  करके  श्योर  ए  या  लोकतन्त्र  विरोधी  तरीका  अपनाकर  वे  लोकतन्त्र

 के  प्रति  अपना  कत्तव्य  पालन  करने  में  असफल  रहे  हैं  ।  यदि  हम  भी  इस  प्रकार  का  व्यवहार
 करते

 लंग  जायें  तो  oe  कितनी  बड़ी  प्रतिष्टा  होगी  |

 हमारा  विचार  था  कि  लोकतंत्र  का  उल्लंघन  साम्यवादी  ही  करते  हैं  ।  हम  बंगाल के

 तारों  से  नाराज  हुए  कौर  गृह  मंत्री  की  इसलिये  आलोचना  की  कि  उन्होंने  समय  पर

 आवश्यक  कायंवाही  नहीं
 की  ।

 किन्तु  कया  पंजाब  के  कांग्रेसी  लोग  कौर  यहां  पर  उनके  सैनिक

 पश्चिम  बंगाल  के  उन  साम्थबादियीं से  किसी  भी  तरह  अच्छे  हैं ?
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 जो
 कुछ  भो  घटित  हुआ  है  उससे  हमारी  सब्र की  ्  वार्म  से  झुक  गई  है  ।  लोकतन्त्री oy  में

 एसा  होना  सत्कार  शर्म की  बात  हैं
 ।

 सब  से  अधिक  दोषी  afar  मंत्री  है

 उचित  स्तर  निर्धारित  करना  काम  है
 ।  उन्होंने  श्रीराम  में  मंत्रालय  को  ब्र ख़स्त  नयों  वहीं

 किया  जिसने  एक  पुरे  दिन  तक  काम  नहीं  किया
 |

 पंजाब में  जो  ग्रा  उसके  बारे  में  कई  सदस्यों  ने  बताया  है  ।  कौर  किसी  वजह  से  नहीं  तो  कम

 के  कम  घटनाओं  को  रोकने  में  नकी  सफलता  के  कारण  तो  मंत्रिमंडल  को  प्रव् ही बल स्त हो  नख  सस

 कर
 देना  चाहिये  था  जिन  पुलिस  अ्रतिकारियों  का  उन  से  कोई  सम्बन्ध  था  उनके  विरुद्ध

 कड़ी  नार्येक्वाह्टी  जानी  चाहिये  ।

 दुसरी  महत्वपूर्ण बात  ae  है  कि  जिस  ढंग  से  उन्होंने  बजट  पास  किया  क्या  ag  संब्रेघानिक है  ?

 महू  प्रशन  सर्वोच्च  न्यायालय  में
 भी  ae

 उठाया  जायेगा
 |  हमें इस  समस्या को  हल  करने

 के  लिये  मंत्रिमंडल  को  बर्खास्त  कर  देना  चाहिये  ।  राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर  देना  चाहिये  कौर  बजट

 को  सभा  में
 शिष्टता  पूर्ण  ढंग  से  पास  करना  चाहिये  ।  फिर  भी  जब  तक  वामपंथी  शौर  दक्षिण  पंथी

 साम्यवादी  पंजाब  में  शरारतें  करते  तलब  तक  ब्रह्मा  पर  लोकतन्त्रीय  शासन  नहीं
 सकेगा

 |

 बह  मंत्री  को  यहं  कहने  का  नैतिक  साहस  कभी  भी  नहीं  होगा  कि  वे  लोकतन्त्र को  समाप्त  करने

 बाले  लोगों  को  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकते  |

 पंजाब  की  जैसी  स्थिति  पहले  पश्चिम  बंगाल  में  थी
 जो०  कृपा लानी

 उत्पन्न हुई  थी  ।  केन्द्रीय  एक
 र

 ने  पश्चिम  बंगाल  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  का  निर्णय  क्यों

 किया ?  केन्द्रीय  सरकार  का  पहिला  कर्तव्य  ag  था  कि  बह  यह  निर्णय  करे
 कि  sere

 के

 अधिकार  क्या  हैं  प्रौढ़  क्या  अध्यक्ष  विधान  सभा  के  अधीन  कर्मचारी  है  था  सभा  का  स्वामी  किन्तु

 सरकार  एसा  निर्णय  नहीं  करती  उसने  पंजाब  की  ग्रह  हालत  कर  दी  है
 |

 aida  ने  बंगाल  में  कुछ  aga उक  कोई  बट्टी ली
 aaa  तक

 स्थिति  बिगड़

 सई  ।  कांग्रेस  श्वा  पर  उस  मंज्ञिमड्ल को को  झपना
 सहयोग  दे  wee

 थी
 ज़ो  उसी

 के  से
 बच्चा

 था  ।
 बिहार  में  संयुक्त  मोर्चा  छोड़  कर  दल  बदलने  कले  सन्नी  व्यक्तियों

 को
 मंत्री

 बरना
 यया

 था  यह  लोकतन्त्र है  ?  कया  यह  संविधान  का  पालन  हो  रहा  है
 ?

 समय  बहुत  बदल  गया  है  |  कांग्रस  का  ag  सोकन  नि  बह  weet  ही  राष्ट्र
 को  fra

 में  रखा

 सक्ती  मौत है  ।  जन  तंक  कांग्रेस  यह  समझती  रहेगी  क्रि  अह  सब  कुछ  कर  सकती  है  शौर

 दूसरे  दलों  से  मिलने
 की

 आवश्यकता  नहीं  तब
 कक

 कोई  प्रगति नहीँ  हो  सकती  |
 इसी  प्रकार

 से  अन्य  दलों  को  भी  यह  अनुभव  करना  चाहिये  कि  कांग्रेस  की  स्थिति  चाहे  कुछ  भी  हो  पौर  चह

 ag  कितनी  ही  लोकप्रिय क्यों  न  हो  ag  बहुत  से  राज्यों  में  सब  से  बड़ा  दल  है  ।  विरोधी  दलों

 को  ag  woe  लेना  चाहिये कि  उनका  काम  कांग्रेस के  बिना  नहीं  चल
 सकता  कौर

 कांग्रस  को
 भी

 यह

 महसुस  करना  चाहिये  कि  उसका  काम  भी  समान  विचार  घाले  वीरानी-दलो  के  बिना  . नहीं चल  सकता  |

 इस  लिये  सभी  को  मिल  कर  इस  देश  में  कुशल  प्रशासन  कायम  करना  चाहिये
 |

 जनता  यही  चाहती  है  ।
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 21  1968  पंजाब  में  संवैधानिक  wear  के  बारे
 में

 कारें  मंत्री  ara  दिए  गए  बक्तर पर

 इतने  अधिक  foe  कौर  कारखानों  की  स्थापना  te  नबी  धटी  यो  जिनमें  मत  तैयार  AKAD  |  जनता

 wa  ईमानदार  कौर  कुशल  सरकार  चाहती  है  |

 थो  सु०  सि०  ढिल्लों  श्री मनु  tare  की  राजनैतिक  स्थिति  के  बारे  में  aga

 कुछ  बढ़ा  चढ़ा  कर  कहा  गया  है  जब  fa  के  अन्य  भागों  में  हुई  घटनाओं की  तुलना  में  wet पर  क

 बात  नहीं  हुई  है  ।  मैं  जस्टिस  मुल्ला  का  बहुत  सम्मान  करता  हूं
 |

 इस  पूरे  प्रबल  पर  दो  महत्वपूर्ण  पहलू  से  विवार  किया  जा  सकता  हैं
 ।  पहला तो  यह  कि

 ae  गड़बड़ी  किस  कारण  से  हुई  कौर  बाद  में  जब  इस  स्थिति  संवैधानिक sea  पर  श्रीधाम

 सभा में  निखिल  सदस्यों  ने  सपने ही  तरीके  से  वाद-विवाद  तो  seme  ढारा  दिया  गया

 सचिधिगेष  तथा  मौके  पर  क्लीन  शासी  कौर  wee  प्रचिकास्यिों  का  श्रावण  ब्या  होना

 चाहिये था  |

 गड़बड़ी  तब  पढ  हुई  जब  भ्र चानक  एक  कांग्रेसी  सदस्य  ने  श्रेय  के  विरुद्ध  पसीना स
 प्रस्ताव

 om  किया  ।
 प्रस्तावक  का  बढ़ा  भद्रदशितापुणे कासं  था  aif  सभा  सें  कई  बातें  होती  हैं

 अर  fe  क्रिस  सामन्ती  सी  बात  को  लेकर  के  fees  झजिप्बास  प्रस्ताव  परेश  किया  जाता

 मै  हो  gue  की  बढ़ी  सयन  स्थिति  हो  जाती  है  ।  किन्तु  सच्ची  को  भी  उत्तेजित  नहीं  होना

 चाहिये  ।  102  सदस्यों में  से  56  mime  के  विऋद्ध  खड़  हुए  शोर  ने  उत्तेजना

 से  जाकर  सदन  को  स्थगित  कर  दिया  |

 इसके बाद  स्थिति  शरह  थी  कि  wat  की  कार्यवाही  को  केसे  चलाया  we  wa  कि  बजट  na  के

 विचाराधीन  था  ।  मैं  गिल  सरकार  कांग्रेस  के  गठजोड़  का  साधन  नहीं  क रता  g  परन्तु  एक  बाठ

 mam है  कि  चाहे  यहँ  गठजोड़  उचित  था  अथवा  बहुमत  सरकार  के  साथ  था
 अध्यक्ष

 wen
 को

 करके  सदन  की  अच्छा  के  निशान  बन्  सकते थे  ।  धूसर के  विद्या  विचार

 ee  किया  गया  था  किन्तु  ea  के  ea  के  ate  स्थिति  पश्चिम  हो  गई  थी  ।

 यदि  झष्यक्ष  की  यहँ  धारणा  होती  कि  सदन  का  ea  गन  संवैधानिक  है  राज्यपाल  का

 झष्यादेश गैर  कानूनी  है  तो  ae  कार्यसूची  को  छोड़ कर  कौर  कोई  रुख  अपना  सकते  थे  किन्तु  सदन
 की

 कार्य  वादी  सामान्य  ढंग  से  शुरू  हो  गई  थी
 |  सूद  से  पहले उस  ब्यक्ति के  विरुद्ध  विशेषाधिकार

 का  प्रस्ताव  रखा  गया  जिसने  अध्यक्ष  के  विऋद्ध  अविश्वास  प्रस्ताव  पेश  किया  था  शर  उस  प्रस्ताव  को

 स्वीकर  किया  गया  तथा  were  ने  अपनी  तरफ
 से

 दो  बातें  कौर  जोड़  कर  वहू  प्रस्ताव  विशेषाधिकार

 समिति को  ator  ।  फिर  अध्यादेश  को  अमरीका  र  करने  का  नियमित  प्रस्ताव  पेश  किया  गमा  ।  काम

 रुचि में  सम्मिलित  किये  जाने  बाले  सन्नी  विषय  अध्यक्ष  के  हस्ताक्षर  से  सम्मिलित  होते  हूँ  र

 पनकी  मुहर  लगती  है  ।  यदि  were  का  ऐसा  बिचार  होता  कि  भधिवेशत  नहीं  ज़ा  सकता

 तो  नस  समस्त  प्रक्रिय  का  पालन  न  किया  गया  होता  |

 ag  सामान्य  प्रक्रिया  है  कि  तथा  सधा-प्रवेन की  सुरक्षा  छोड  वाड़ेਂ  लोगों
 ककी

 |  tr care UT Wray

 ै  |
 सारजेन्ट  का  एक  काम  है  कि  बहु  सभा  के  श्रीधर कानून

 कायम  रखने  के  लिए  जिम्मेदार है  ।  जब  मैं  इस  सभा  में  रद्दा  था  तो  मुझे  बताया  गया
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 कि  सशस्त्र  सारजेन्ट  को  प्रादेशा नुसा  बल या  गया  था  ।  अध्यक्ष के  चले  जाने  के  बाद  तथा

 उपाध्यक्ष  कराने  से  पहले  यह  घटना  हुई  ।  इस  बात  की  कानूनी  जांच  की  जांनी  चाहिये कि  क्या

 अजनवी या या  एण्ड  कर्मचारियों  या  काम  पर  सीढ़ियों  को  वहां  जाने  की  श्रीमती  किसी

 अधिकारी  नेदी  ।  इस  का  सत्यापन  कभी  लेखों  से  किया  जा  सकता  है

 उपाध्यक्ष  के  बारे  में  संविधान  में  उपबन्ध  है  कि  जब  get  अ्तुपस्थित  gi  तो  उपाध्यक्ष या

 उसकी  भ्र नप स्थिति  में  सभापति  तालिका  में  लिखित  व्यक्तियों  में  से  कोई  एक  व्यक्ति  geet  के

 रूप  में  काय॑  कर  सकता  ।  उपाध्यक्ष ने  श्रध्यक्ष  के  रूप  में  कार्यो  करते  हुए  एण्ड  वार्ड

 के  क्यारियों  को  सदन  खाली  कराने  का  आदेश  दिया  |  इस  सम्बन्ध  में  जांच  कराई  जानी  चाहिये

 क्रि  वास्तव  में  ए  सा  कोई  दिया  गया  किन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  जन  अध्यक्ष ने  कार्य

 करने  से  इन्कार  कर  दिया  था  तो  कौर  उपाय  ही  क्या  रह  गया  ।  इस  प्रश्न  पर  इस  सभा  में  बिना

 किसी  दलीय  पक्षपात  के  विवार  किया  जाना  चाहिये  ।  लोक-सभा के  अध्यक्ष  को  इस  दिशा  में  कदम

 उठाने  चाहिये  |

 भो  विधवसाथस (  )  हमारे  देश  में  संसदीय  लोकतंत्र  संक्रमण  काल  से  गुजर  रहा

 है  ।  संबंधी  सकट  राजनीतिक संकट  भस्मारती का  ही  परिणाम  है  ।  जब  केन्द्र में

 सतारूढ़  दल  को  चुनौती  दी  जाती  है  तो  वह  किसी  भी  दल  में  परिवर्तन  करने  वाले  व्यक्ति  या  अल्पमत

 बाली  सरकार  का  समर्थन  करने  लगता  है  |

 पंजाब  विधान  सभा  में  जिस  ढंग  से  इतिहास  में  पहली  बार  साधारण  कपड़े  पहने  हुए  पुलिस

 बालों
 गुणों

 को  बुलाया  गया  उस  की  निन्दा  की  जानी  चाहिये
 ।

 नगरपालिका
 ं

 कौर

 पंचायतों में  भी  पुलिस  को  नहीं  खाने दिया  जाता  है  ।

 पंजाब  में  विधान  सभा  के  प्रत्यक्ष  का  पद  खाली  नहीं
 ।  जब  अध्यक्ष

 ने
 सदन

 स्थगित  दिया  था  तो  उपाध्यक्ष  विधान  सभा  की  ध्रध्यक्षता  नहीं  कर  सकते  थे
 ।

 विधान  सभा

 स्थगित  कर  दी  जाने  के  बाद  की  गई  सारी  कार्यवाही  झसंवैघानिक  है
 में

 यदि  अध्यक्ष की  कार्यवाही

 अनुचित है  उपाध्यक्ष की  कार्यवाही  है  ।  संविधान में  ऐसा  कोई  उपबन्ध नहीं  है  कि

 उपाध्यक्ष किसी  धन  विधेयक  प्रमाणित कर  सकता  है
 ।

 प्रत्यक्ष  के  प्रमाण  पत्र  के  बिना  धन

 faders  gat  सदन  में  नहीं  ले  जाया  जा  सकता
 ।  अतः

 विधान  परिषद  ने
 प॑

 जाब  में  जो  बजट

 पास  किया  है  वह  असंवैधानिक  |

 हमें इस  समय  emer  की  तटस्थता  पर  विचार  करना  चाहिये
 ।

 हमें  अध्यक्ष  को  निर्विरोध

 चुनने  की  ब्रिटिश  प्रणाली  पर  विचार  करना  चाहिये
 ।

 लोक  सभा  के  को  अध्यक्षों  की  एक

 सम्मेलन  बुलाना  चाहिये  AT  उस  में  भ्रष् यक्षों  के  सामने  उत्पन्न  होने  वाली  सभी  पर  विचार

 किया  जाना  चाहिये  ate  कोई  सर्वसम्मत  हल  निकाला  जाना  चाहिये  ।

 राज्यपालों की  शक्तियां  भी  स्पष्ट  नहीं  की  गई  मामला  उच्चतम  न्यायालय  यप

 चिधिवेताओं  की  किसी  समिति  को  सौंपा  जाना  चाहिये  |
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 पंजाब  में  सिंध  मानिक  घटनाओं  के  बारे  में  7e-

 न  नयतततएययधएक  कार्य  मंत्री  वारा  दिए  गए  बताया  पर  चों ee

 पंजाब  में  हुई  इन  घटनायें  के  बाद  वहां  पर  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करना  जरूरी हो  गया  है  ।

 हम  समझते  हैं  कि  इस  से  पंजाब  के  लोग  निर्वाचित  सरकार  से  वंचित  हो  जायेंगे  ।  लेक  राष्ट्रपति

 शासन  लागू  करने  के  अतिरिक्त  कोई  रास्ता  नहीं  है
 ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  आश्वासन  प्राप्त  करना  चाहता  हूं  कि  कांग्रेस  दल  दल  बदलने  की  प्रवृति

 को  बढ़ावा  नहीं  देगा  दलबदल  भी  प्रोत्साहित  नहीं  किये  जायेंगे  ।

 Shri  5.  M.  Banerjee  (Kanpur):  The  recent  happeningsin  the  Punjab  Vidhan  Sabha
 were  aserious  set-back  to  Parliamentary  democracy  in  our  country.  It  was  really  regrettable
 that  the  Home  Minister  had  not  condemned  those  happenings.  Since  the  Punjab  Chief
 Minister  enjoyed  the  support  of  the  Home  Minister,  the  Central  Government  could  not  escape
 its  responsibility  in  the  matter.

 The  opposition  MLA’s  were  being  harassed  in  Punjab,  Warrants  of  arrests  had  been
 Why  did  not  the  Home  Minister  intervene  ? issued  against  37

 Under  the  Constitution  the  Speaker  had  the  exclusive  right  to  certify  a  Money  Bill.  The
 Deputy  Speaker  had  no  such  right.

 The  Gill  Ministry  should  be  dismissed.  President’s  Rule  should  be  imposed  in  Punjab.
 The  Central  Government  had  imposed  President’s  Rule  in  a  number  of  States
 why  should  they  feel  hesitant  to  do  soin  Punjab.  After  President  Rule  is  imposed,  elections
 should  be  held  in  Punjab.  The  Congress  had  lost  the  support  of  the  people  in  Punjab.  It
 conld  not  survive  by  supporting  the  ‘Gill  Ministry.

 Dr.  Sushila  Nayar  (Jhansi)  :  There  are  no  two  opinions  about  the  fact  that  we  all
 are  distressed  overthe  happenings  in  Punjab.  But  itis  improper  to  balance  the  Congress

 that.  The  Congress  Party  is  not  responsible  for  these  incidents.  The  happenings
 there  are  a  challenge  to-all  of  us.

 The  Speaker  is  the  Custodian  of  the  rights  and  privileges  of  the  House.  He  Protects
 these  rights  and  upholds  the  Constitution.  It  the  Speaker  tried  to  transgress  his  rights  and
 destroyed  democracy,  then  itis  really  a  great  threat  to  our  parliamentary  system.

 All  of  us  should  put  our  heads  together  to  considerthe  steps  which  should  be  taken  to
 remove  the  lacunae  in  the  provisions  governing  the  working  of  our  legislatures.  We  should
 ensure  smooth  functioning  of  our  legislatures.

 All  the  political  parties  should  set  their  houses  in}  order  with  a  view  to  save  democracy
 inthe  country.  Ttis  no-use  criticising  oneanother  on-petty  and  narrow  considerations.

 It  was  not  proper  to  have  brought  amotion  of  no-confidence  against  the  Speaker.  Bu
 the  member  had  committed  a-mistake by  bringing  that  motion,  the  Speaker  had  committed

 agreater  mistake  by  adjourning  the  House  toevade  thatmotion.  The  attempt  of  the  Speaker
 to-gagz  the  Assembly  was  against  the  principles  of  parliamentary  democracy.

 We  should  consider  this-issue  rising  above  party  considerations  .  We  should  look  upon
 the-problems  as  achallenge  to  parliamentary  democracy  and  try  toremove  the  lacunae  where-
 ever  those  were  found.

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr):  The  developmentsin  Punjab  raised  number
 of  Constitutional and  legal  questions.  Under  Rule  7  ofthe  Rules  of  Procedure  of  the  Punjab
 Assembly,  the  Secretary  had  to  inform  the  Members  about  the  prorogation  by  issuing  a  noti-
 fication.  The  relevant  ‘provisions  of  the  Punjab  General  Clauses  Act  were.also  attracted  in
 this  matter.  If  itis  conceded  that  the  prorogation  became  effective  from  18th  March,  1968
 then  the  question  is  whether  the  summoning  of  the  assembly  was  constitutional  or  unconstitu-
 ‘sional  ?.  It  has  also  10  ‘be  considered  as  to  whether  the  promulgation  ef  ordinance  by  the
 Governor  was  against  Article  2  13  छा  not?
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 in  accordance  with  the  ordinance.
 Another  question  that  arose  was  whether  proceedings  of  the  Assembly  were  conducted

 The  ordinance  of  the  Governor  did  not  make  the  rules
 of  the  Assembly  governing.  the  passage  of  the  Budget  in  operative  According  tothe  rules,
 the  General  Discussion  and  discussion  on  the  Demands  and  Appropriation  Bill  had  to  take

 + place  separately.

 Under  Article  199(4),  the  speaker  had  to  certify  a  Money  Bill.  That  power  could  not
 be  exercised  bythe  Deputy  speaker  when  speech  is  holding  the  office.  The  Attorney  General
 should  be  called  to  the  House  to  give  his  opinion  on  the  question  as  to  whcther  the
 Deputy  speaker  could  certify  a  Money  Billin  the  prssence  of  Speaker.  It  would  be  better
 if  President’s  Rule  is  imposed  in  Punjab  and  the  Assembly  is  keptin  animated  suspension.
 The  opinion  of  the  Supreme  Court  should  then  be  sought  under  Article  143  on  constitu-
 tional  issues  involved  in  the  developments  in  Punjab.  Further  action  should  then  be  taken
 in  the  light  of  the  Supreme  Court’s  opinion.

 We  should  give  afresh  chought  tothe  powers  of  the  President,  Vice-President,  the  Speaker
 and  the  Governor  in  order  to  save  democracy  in  our  country.

 The  authority  of  the  Speaker  in  our  country  was  wider  than  that  of  any  other  speakerin  the
 world.  We  should  consider  this  matter  seriously.  We  should  accept
 thatthe  speaker  should  to  be  impartial.  All  the  speakers

 the  principle
 should appear

 resign  membership  of  their  parties  after  being  elected  to  that  office.  The  rights  of  the  House,
 which  were  at  present  being  exercised  by  the  speaker,  should  be  restored  to  the  House.

 Office  of  the  Governor  should  not  be  utilised  by  the  Central  Government  for  furthering
 their  own  interests.  [n  order  to  strengthen  democracy,  we  should  lay  down  healthy  conven-
 tions  for  the  President,  the  Speaker  and  the  Governor.  It  is  essential  to  do  so  in  the  long-
 term  interests  of  the  functioning  of  democracy  in  our  country.

 All  the  speakers  should  relinquish  membership  of  their  parties  after  being  elected  to  the
 office  of  Speaker.  The  powers  and  rights  of  House  which  are  at  present  being  exercised  by
 the  speaker  should  be  given  back  to  the  House.

 So  far  as  the  office  of  Governor  is  concerned,  it  should  not  be  utilised  by  the  Central  Govt.
 for  furthering  their  interests.  In  order  to  strengthen  democracy,  we  should  lay  down

 Itis  essential  to  do healthy  conventions  forthe  President,  the  Speaker  and  the  Governor.
 so  in  the

 long-term  interests  of  the  functioning  of  democracy  in  our  country.

 श्रीमती  fasta  कौर
 :

 राज  हमारे  देश  में  जो  कुछ  हो  रहा  है  वह  सब  कांग्रेस
 दल

 के  कार्यों का  परिणाम  । कांग्रेस ने  अपने  पिछले  aqua  से  कोई  सबक  नहीं  सीखा  है
 |  उसने

 अपनी  cared  सिद्धि  के  लिये  हमेशा  नियमों  को  तोड़ा  मरोड़ा  है  ate  संविधान  का  मनमाने ढ़ंग  से  अर्थ

 लगाया है
 ।

 शासक  दल  के  निरन्तर  शोरगुल  के  कारण  ही  पजाब  में  ये  सब  घटनाए  हुई
 ।  अध्यक्ष

 ने  राधे  घंटे  के  लिये  सभा  को  स्थगित  किया  शौर  वह  अपने  चैम्बर  में  चले
 ।

 इसी  दौरान

 षड्यंत्र रचा  जा  रहा
 |

 दल  बुरों  के  नेता  श्री  लक्ष्मण  सिंह  गिल  कांग्रेस  दल  के  नेता  के
 पास

 गये  और  उनसे  विधान  सभा  के  अध्यक्ष  के  विरुद्ध  विश्वास  प्रस्ताव  पेश  करने  का
 ।

 कांग्रेस  दल  के  नेता  ने  उनका  यह  स्वीकार  नहीं  किया
 ।  फिर

 वह  मोहन  लाल

 के  पास  गये  ate  उन्होंने  भी  उनकी  बात  को  नहीं  माना  ।  संविधान  विशेषज्ञ  श्री  वृषभान  भी  इस

 बात  को  मानने  से  इन्कार  कर
 गये

 ।  ्  श्री  प्रबोध  चन्द्र  जो
 कभी

 भी  प्रपने  नेताओं  के  प्रति

 वफादार
 नहीं  श्री  गिल

 की
 बात  को  मान

 ।
 फिर  एक  सदस्य  कैप्टेन  रणजीत  सिंह  ने  कनाल

 छाकर  कहा  कि  वह  प्रस्ताव  को  पेश  करेंगे
 |

 इस  प्रकार एक  या  दो  गेर  जिम्मेदार सदस्य  ध्यान

 के  विरूद्ध  अविश्वास  प्रस्ताव  पेश  करने  को  सहमत  हुए  ।



 1  चंद  ,  890  पंजाब  में संवैधानिक  घटनाओं
 के  बारे में

 —
 कार्य  मंत्री  द्वारा  दिए  गये  वक्तव्य  पर  चर्चा

 जब  प्रां  घंटे  बाद  सभा  पुनः  समबेत  हुई  तो  बड़ा  शोरगुल हुम
 शौर

 कार्यवाही  चलाना

 असंभव  हो  गया  ।  इसलिये  अध्यक्ष  ने  सभा  को  स्थगित  दिया  ।  उसके  बाद  जो  घटनाएं  घटों

 उनसे  हम  सभी  परिचित  हैं  ।

 सभा  की  बैठक  होने  से  पहले  ही  पंजाब  में  कानून वा  शासन  समाप्त हो  गया  ।  22

 सदस्यों  के  विरूद्ध  वारंट  जारी  कर  दिये  गये
 ।

 कुछ  सदस्यों को  विधा  सभा  भवन  में  नहीं  ay

 दिया  गया  ।  पुलिस  वालो ंने
 जीप

 खड़ी  करके  रास्ता  रोक  दिया  था  ।  फिर  अ्रध्यक्ष उन

 सदस्यों को  संरक्षण  में  विधान  सभा  भवन  में  ले  जाने  के  लिये  सहमत  हुए  लेकिन  अध्यक्ष की

 कार भी  रोक ली  गई  थी  हालांकि  उस  पर  झंडा  लगा  शुभ्रा  था  उस  पर  शब्द  लिखा

 माथा  |  उस  समय  अध्यक्ष  महोदय  स्वयं  कार  चला  रहे  थे  जिस  सिपाही  ने  कार  को

 रोका  था  उसको भी  बता  दिया गया  था  कि  वह  अध्यक्ष की  कार  है  उसने कुछ  सुनने  से

 इंकार कर  दिया  ।  उसने  अध्यक्ष  की  कार  का  दरवाजा  खोला  प्रौर  सदस्यों  बाहर  खींचने

 की  कोशिश  की  ।  तब  अध्यक्ष  ने  कार  की  गति  तीज  कर  ली  |  इस  तरह  सदस्य  इमारत  के  इन्दर

 पहुंचे  ।  तभी  विपक्षी दल  के  एक  सदस्य  ने  सूचना  दी  कि  सभा  में  कुछ  अजनबी  |... स  हैं  प्रौढ़  उन्होंने

 यह  बात  अध्यक्ष  को  बताई  ।  वे  लोग  पंजाब  पुलिस  के  थे  ।  अ्रध्यक्ष  ने  उन्हे  सभा  से  चले  जाने  के  लिये

 कहा ।  जब  वे
 सभा

 से  चले  गये
 तो  वे  इमारत से  बाहर  नहीं  गये  ।  वे  लाबी  में  चले  गये  शोर  सोफों

 पर  फेल गये  |

 तत्पश्चात  कार्यवाही  शरू  हई  |  विपक्ष  के  नेता  श्री  गर नाम  सिंह  ने  अध्यादेश  की  मान्यता

 पर  आपत्ति करते  हुए  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाया |  अध्यक्ष ने  इस  पर  वि  वार  करने के  लिये  20

 मिनट  का  समय  मांगा
 ।

 इसके  बाद  उन्होंने  फैसला  दिया  कौर  सभा  को  स्थगित  कर  दिया  मुख्य

 मंत्री
 श्री  गिल  नें

 श्नावाज
 दी  पर  कब्जा  करलोਂ  कौर  बहुत  से

 सदस्य
 उसकी  कौर  भागे

 इससे  हाथापाई
 शुरू

 हो  गई  |  सफेद  कपड़े  पहने  पुलिस  कर्मचारी
 त्रप्रों

 झ्र  से  सभा  में

 गये  प्रौढ़  उन्होंने  सभा  को  प्रिये  अधिकार  में  ले  लिया  ।  अध्यक्ष  तथा  उपाध्यक्ष वहां  पर  उपस्थित

 नहीं  थे  |  एक  घंटे  तक  मारपीट प्रहार  होने  के  बाद  पुलिस की  सहायता

 से  उपाध्यक्ष  महोदय  को  वहां  पर  लाया  गया  |
 इसके  बाद  भी  एक  घंटे  तक  लड़ाई  होती  रही

 ।

 इंस  wafer  कें  दौरान यह  घोषणा  की  गई  कि  बजट  पारित  हो  गया है

 गृह  मंत्री  ने  स्वीकार  किया  है  कि  सभा  में  अजनबी  विराजमान  थे  ।  इसके  साथ  ही  उन्होंने

 कहा है
 कि

 पास  किया  गया  बजट  वैध  है  ।  ये  दो  बातें  एक  साथ  हुईं
 |

 हम  जानना  चाहते  हैं
 कि

 क्या

 सभा  अजनबियों  विशेष  कर  feta  की  उपस्थिति  में  कोई  कार्यवाही  कर  सकती  है
 ?

 ऐसी  are

 वाही  वैध  नहीं  हो  सकती  ।  इसलिये बजट  वैध  रूप  से  पारित  नहीं  किया  गया  है
 ।

 att दी०  चे  कहा  विपक्षी  दल  ऐसे  हैं  जिनकी  यह  नीति  है
 कि

 ऐसी

 स्थिति
 पैदा  की  जाये  जिससे  लोकतंत्र  समाप्त  हो  जाये  कौर  वे  निरंकुश  सरकार  बना  सकें

 ।  गृह

 मंत्री नीक  तंत्र  के  इन ea  stores  लड़ा  स  सी  asso  को
 AUS  तना  & a =  ध किक है  क  इमरुल  adie]

 कहा
 चाहते हैं  ।

 1009



 Discussion  on  Statement  made  by  Home  Minister  re.

 बल नन ननवा
 Constitutional  Developments  in  Punjab

 a ce  en
 Chaitra,  I,  1890  (Saka)

 कई  माननीय  सदस्यों ने  राज्यपाल  की  कार्यवाही  की  ललचना  की  हैं  ।  सब  से  लच्छो

 कानूनी  राय  यह  है  कि  उन्होंने  जो  अध्यादेश  जारी  किया  है  कह  बिधि  मान्य  ह  इसी  तरह की  राय

 से  अध्यक्ष  अपनी  शक्तियों  की  सीमा  से  बाहर  चले  गये  ।  वास्तव  में  भ्रध्यक्ष  ने  न  केवल  एक  बार  aha

 दो
 या  तीन  बार  अ्रत्यन्त  अविवेकपूर्ण लग  से  काम  किया  |  वे  उन  व्यक्तियों के  हाथों  की  कठपुतली

 बन
 गये  जो  संसदीय  लोकतंत्र  का  गला  घोंटना  चाहते  हैं  |

 विरोधी  दलों  की  राय  में  पंजाब  के  मुख्य  मंत्री  दलबदलू  हो  सकते  हैं  लेकिन  ag  लोकतंत्र
 के  रक्षक हैं  ।  उन्होंने  कोई  गलत  बात  नहीं  की  है

 |
 भी  बहुमत  उनके  साथ  है

 |  कछ  सदस्यों

 ने  विधान  सभा  गे  अजनबियों  की  उपस्थिति  की  बात  कही  है  ।  लोक-सभा के  अनुभव  से  ही  मैं

 कह  सकता  हूं  कि  सदस्यों  की  सुरक्षा  के  लिये  सुरक्षा  कर्मचारियों  की  उपस्थिति  जरूरी  है  क्योंकि

 यदि  सदस्य  प्रसाद  का  आदेश  पालन  करने  से  इंकार  कर  शेडो  उनके  बार-बार  कहने  पर  भी  सदन

 त्याग
 न

 करे
 तो  उस  अवस्था  में  सुरक्षा  कर्मचारियों  की  सहायता  से  ही  ऐसे  आदेश  का  पालन  कराया  नां

 सकता  है  ।
 ऐसे  व्यक्तियों  को  गुण्डों  की  संज्ञा  दिया  जाना  मैं  सहन  नहीं  कर  सकता  |  पंजाबी  गुण्डे

 नहीं  होते
 |

 के  बहादुर  व्यक्ति  हैं  ale  जो  चीज  वे  करना  चाहते  हैं  वे  खुले  तौर  पर  करते  हैं
 ।

 पंजाब  में  राष्ट्रपति शासन  लागू  करने
 की  तब  तक  कोई  श्रावश्यकता नहीं  है  जब  तक  बहुमत

 शासक दल  के  साथ  है  ।

 |  भी  पी०  राममूर्ति  जब  कांग्रेस  दल  स्वतंत्रता  के  लिये  संघ  कर  रहा  था  तो  उसके

 सामने कुछ  ॥...  थे
 ।

 उन  आदर्शों से  जनता  को  भी  प्रेरणा  मिली  ate  दल  को  कुछ  are  व्यक्ति

 नेता के  रूप  में  मिल  गये  ।  दुर्भाग्यवश  स्वतंत्रता  के  बाद  कांग्रेस  की  नीतियों  के  कारण  लोम  उसके

 fred हो  गये  हैं  और  पिछले  चुनावों में  इस  दल  को  बड़ा  धक्का  तगा  ।  इस  पर  विचार  करने

 की  बजाय  कांग्रेस  को  केवल  चिन्ता  है  कि  उन  राज्यों  में  जहां  कांग्रेस  हार  मई  है  ससा  प्राप्त  की  जाय

 इस  के  लिए  उन्हें  चाहे  कसे  ही  तरीके  श्रपताने  पड़ें
 ।

 ऐसा  उन्होंने  पंजाब  बगर  कुछ

 wea  स्थानों पर  भी  किया है  ।  अब  इस  दल  का  कोई  सिद्धान्त नहीं  हैं  ।  उनका  लक्ष्य  किसी

 न  किसी  तरह  सत्ता  लया  पव  प्राप्त  करना  है  ।

 यदि  कांग्रेस  दल  पंजाब  में  सत्तारूढ़  दल  की  नीतियों  का  विरोध  करना  चाहता  था  तो  बह

 लोगों  के  पास  जा  सकता  था  शौर  उस  सरकार  की  गलतियों  के  बारे  में  उन्हें  बता  सकता था

 लेकिन  उन्होंने जनता  की  राय  लेने  का  साहस  नहीं  किया  क्योंकि बे  जानते  थे  कि  पंजाब  सरकार की

 नीतियां  जनता  की  आकांक्षाओं  are  हितों  के  अनुकूल  हैं  |

 वे  केवल  यह  कर  सकते  हैं
 कि

 कुछ  दलबदलुओं
 को

 पकड़ा  उन्हें  सत्ता  पर
 झा सीन  किया

 जाये
 कौर  उनके

 माध्यय
 से  सपनो  नीतियों  का  पालन  कराया  परन्तु  कांग्रेस  दल  बंगाल  प्रौढ़

 बिहार  में  सफल  नहीं  ear  पर  पंजाब  में  भी  अपने  इन  हथकण्डों  में  सफल  नहीं  होगा  ।  यदि  उनके

 इरादे
 तेज  हैं  तो  विधान  सभा  भंग  कर

 दी
 जाये  नये  चुनाव  कराये  जायें

 सांठगांठ ों
 को

 जनता  द्वारा  ककल  दिया  जायेगा
 ।

 यह  पंजाब  के  लोगों  का  जीवन  मरण  का  प्रश्न  है  गौर  अन्ततोगत्वा

 उन्होंन ेही
 इस

 मामले  में  अन्तिम  निर्णय  करना  हू  ।  यदि  कांग्रेस अरब  भी  नहीं  चेती तो  उसे  जल्दी

 ही  मुंह  की  खानी  पड़ेगी  ।
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 21  1968  पंजाब  में  संव  मानिक  घटनायें के  बारे  में  गृह-काय

 a  नाणणककाणातानणाा्ाणा
 मंत्री  दिए

 गए  वक्तव्य
 पर  चर्चा

 aft  घो निवास fea
 :

 पिछली  बार  जब
 इस

 मामले  पर  चर्चा  हुई  तो

 पंजाब  सें  लोकतंत्र  का  गला  पेटा  जाने  वाला  था  ।  हमें  आशा थी  कि  सभी  दलों  द्वारा  एकमत  व्यक्त

 fart  जाने  के  are  सुमति
 जायेगी

 ।  हमें  थीः  कि  पीठासीन  बैठक  का

 अच्छा  परिणाम  निकलेगा  |  परन्तु  इस  सब  के  बावजूद  वहां
 Te

 गला  घोट  दिया  गया  है  ।

 wae  तो  हम  केवल  शव  परीक्षा  कर  रहे  हैं

 इस  मामले  के  दो  पहल  हैं  एक  संवैधानिक  प्रौढ़  दूसरा  राजनीतिक
 ।

 जो  गिल  सरकार
 का

 समर्थन करना  चाहते  हैं  थे  कहेंगे कि  राज्यपाल  ने  जो  कुछ  किया  हे  वह  वैध  तथा  संवैधानिक  है
 ।

 कुछ  उपबन्ध  ऐसे  हैं  जिनका  श्रघ्यादेश  के  पक्ष  में  हवाला  दिया  जा  सकताः

 सब  से  अ्रच्छी  बात  यह  होगी  कि  इन  को  उच्चतम  न्यायालय के  पास  भजा  जाये  |

 प्रश्न  यह  है  कि  कया  उदघोषणा  उचित  सभा  का  सत्न  विधिमान्य क्यो

 राजपत्रित  अधिसूचना  जारी की  गई  ate  यह  जरूरी है  कि  सभी  मामलों  की  किसी

 टीकरण  या  उच्चतम  न्यायपालिका  द्वारा  जांच  कराई  जाये  ?  सभा  में  बताये  गये  तथ्य

 पद हैं

 राजनीतिक  पहल  हैं  कि  सदस्यों  को  गिरफ्तार  किसने  करवाया ?.  यही  कहा  जा

 सकता है  कि  adie  ने  विपक्षी  सदस्यों को  गिरफ्तार  करवाया  ।.  की  सरकार

 की  सबसे  अधिक  अविवेकपूर्ण  बात  यह  थी  कि  अध्यक्ष  की  कार  को  रोका  मया
 |

 अध्यक्ष  वास्तव  में

 उस  इमारत का  मालिक  हूं  ।  इस  बात  पर  कोई  विश्वास  नहीं  करेगा  कि  अध्यक्ष  की  कार  को  रूकवाने

 के  लिये  विपक्षी  सदस्यों  ने  गुण्डों  को  नियुक्त  किया  था
 ।  गृह  मंत्री  ने  अपने  वक्तव्य  में  कहा  है  कि

 a

 निगरानी तथा  देखरेख  afar  थे
 ॥

 उन्हें  विपक्षी  सदस्यों  ने  नियुक्त  नहीं  किया
 था  ।  फिर  उन्हें

 नियुक्त  था
 ?  कया  उन्हें  अध्यक्ष  ने  सदस्यों  को  बाहर  निकालने  के  लिये

 विनीत  किया  था  ?

 थी  यदावग्तराव  चव्हाण
 :

 झाप  वक्तव्य  पढ़िय े।

 sit  श्रीनिवास  श्री  चव्हाण कहतें  हैं  कि
 वे  निगरानी

 तथा
 अधिकारी

 थे  ।

 इसਂ  बात  परਂ  विशवास  नहों  किया  जा  सकता  कि  ये  अधिकारी  अध्यक्ष  ने  तैनात  किये  थे  फिर  इन्हीं

 अधिकारियों ने  उन्हें  बाहर  निकाला था
 ।

 लेकिन दो  महीने  के  लिये  म्रध्यक्ष  द्वारा  सभा  के  स्थगन  की  बात  का  हम  समन  नहीं  करते
 |

 इस  बात  का  द्र सर  पहलू  यह  है
 कि

 एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाया  गया  था  कौर  अध्यक्ष  को  इसका

 करना  था  |  इसलिये  उन्होंने  ara  घंटे  के  लियेਂ  सभा  स्थगित  कर  दी  ।  इस  दौरान

 मण्डल  कीं  मदद  करने  के  लिये  षडयंत्र  रचा  गया  ।  उन  लोगों ने  सरकार  के  बजट  पारित करने  के

 लिये  एक  भ्र ध्या देश जारी  करने  की  सलाह दीं  जो  यहਂ  चहते  थे  कि  अध्यक्ष  वहां  पर  ae
 नः  हों

 ote
 े

 हीं  व्यक्ति  सदस्यों  को  भीं  गिरफ्तार  करवाना  चाहते  थे
 ।
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 जब  सभा  वास्तव  में  समवेत  हुई  तब  अमित  को  सभा  राय  माननी  चाहिये  थी

 किन्तु  उन्होंने  ae  नही  किया  कौर  सभा  स्थगित  कर  दी  ate  बड़ी  सतरकंतापूर्ण  ढंग  से  सारा

 दल  पुलिस  पर  डाल  दिया  कहा  गया है  कि  कुछ  ग्र जग बी  लंग  वहां  पर  एक  सीढी

 लाये  उपाध्यक्ष  को  उस  सीढी  की  सहायता  से  सभा-पीठ  तक  पहुंचाया  गया  ।  इसਂ

 प्रकार  ल./कतन्त्र न  की  हत्या  की  गई  ate  उसके  लिए  गुण-मंत्री  जिम्मेदार  हैं  ।

 धी  यदिवन्तराव  चव्हाण
 :  इस  समस्या  के  तीन  पहलू  है  ।  पहला  संवैधानिक  कौर

 विधि  सम्बन्धी  पहल  दूसरा  यह  कि  अध्यक्ष  के  जाने  के  बाद  उपाध्यक्ष  द्वारा

 व्यवस्था  ठीक  करने  से  पहले  सभा  A  क्या  हुमा  ।  तीसरा  पहलू  है  पंजाब  की  सामान्य

 समस्या  ate  इसके  सम्बन्ध  में  जो  आलोचना  की  गई  या  सुझाव  दिये  गये

 उन  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 mse  .174  जो  कि  सत्तावान के  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  है  बहुत  स्पष्ट  है  ।  इस

 अनुच्छेद  के  खण्ड  में  कहा  गया  है  कि  राज्यपाल  समय-समय पर  सभा  के  सत्र

 अवसान कर  सकते  हैं  |  इसमें  कोई  शर्त  नहीं  रखी

 संविधान  में  जहां  यह  भ्रपेक्षित  है  कि  राज्यपाल  wear  राष्ट्रपति  की  कार्यवाही  को

 अधिसूचित  किया  जाये  ताकि  वह  पुरा  हो  वहां  संविधान  से  इसका  विशेष  रूप  से  संकेत

 दिया गया  है  ।  यहां  सत्रावसान  संविधान  के  भ्रन्तगंत  किया  गया  है  इसके  पूर्ण  होने

 के  लिये  यह  जरूरी  नहीं  है  कि  किसी  द्वारा  इसका  सत्यापन  किया  जाये  ।  जब  राष्ट्रपति

 याਂ  राज्यपाल  किसी  सत्रावसान  के  पर  हस्ताक्षर  कर  देते  हूं  तो  सत्रावसान  का  वह

 आदेश  अपने  श्राप  में  पूर्ण  हो  जाता  है
 !

 विधान  सभा  के  नियम  1  की  शब्दावली  इस  तरह  है
 :

 विधान  सभा  के  किसी  aa  का  सत्रावसान  किया  जयेगा  तो  सचिव  सदस्यों

 की
 सुचना  के  लिये  राजपत्र  में  इसके  सम्बन्ध  मे  एक  अधिसूचना  जारी

 करेंगे  ी

 यह  भी  किया  गया  है  ।  यद्यपि  सत्यापन  जरूरी  नहीं  है  तथापि  मुख्य  सचिव
 ने  ऐसा

 किया  ait  13  तारीख  की  अधिसूचना  जिस  पर  सचिव  ने  हस्ताक्षर

 कहा  गया  कि  विधान  मंडल  के  सदस्यों  की  सूचना  के  लिये  इसे  प्रकाशित  किया

 जाता  है  ।  नियमों  के  श्रधीन  यह  कार्य  विधानमंडल  के  सचिव  को  सौंपा  गया
 जिसे

 उन्होंने पुरा  किया  |

 सच् नाव सान  11  तारीख  को  पुरा  हो  गया  अध्यादेश
 की

 उद्घोषणा  के

 लिये  आवश्यक  शर्त  पुरी  हो  गई  थीं
 ।

 अनुच्छेद  213  के  oe  जब  दोनों  सदनों  की

 doa  न  होती  हों  तब  राज्यपाल  अध्यादेश  जारी  कर  सकता  11  तारीख  को  एक

 सभा  के  सत्रावसान के  बाद  उन्होंने
 13

 तारीख  को  भ्र ध्या देश  अपने  जारी  किया
 जो

 उन्होंने

 संवैधानिक  अधिकारों  के  अन्दर  ही  किया  था
 ।

 भ्र ध्या देश  की  उदघोषणा  मान्य  है
 ।
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 1  1890  पंजाब  में  संवैधानिक  घटनाओं  के  बारे  में  गह-काय

 मंत्री  द्वारा  दिए  गये  वक्तव्य पर  चर्चा

 a

 ca  मामले  में  सामान्य  खण्ड  श्रधितियम  लागू  नहीं  होता  क्योंकि  वास्तव  में

 यहां  भ्रघधिसूचनायें प्रेरित  नहीं  ह

 यह  तर्क  प्र  स्तुति  किया  गया  है  कि
 1967

 में  कांग्रेस  चुनावों  में  हार  गई  उसने

 सरकारों  को  गिराना  शुरू  कर  दिया
 ।

 मध्य  हरियाणा  कौर  उत्तर  प्रदेश  में  भी

 सरकारें  गिरने  लगीं  att  ये  सभी  कांग्रेस  सरकारें  थीं  ।  हमने  इस  स्थिति  को  स्वीकार

 कर
 लिया

 ।
 किन्तु  इसके  बाद  कुछ  गैर-कांग्रेसी  सरकारें  भी  गिराई  गईं

 ।
 उन्हें  हमने  नहीं

 |  वे  अपनी  ही  कठिनाइयों  के  कारण  गिर  गईं  ।

 उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  श्री  चरन  सिंह  द्वारा  गिराई  गई  ।  उन्होंने  त्याग-पत्र  दे

 दिया  था  ।  बिहार  सरकार  के  गिरने  का  कारण  यह  था  कि  कुछ  लोगों  ने  संसोपा

 त्याग  दिया  बंगाल  सरकार  कुछ  लोगों  के  बंगला  कांग्रेस  छोड़ने  के  कारण  गिर  गई  |

 पंजाब  सरकार  कुछ  कांग्रेसियों  के  दल-परिवर्तन  करने  के  '  कारण  बल्कि  अकाली
 दल

 के  वापसी  मतभेदों  के  कारण  गिरी  थी  ।  इसमे  मेरा  दोष  नहीं  है
 ।

 मैं  समझता  हं  कि  कोई  भी  दल  बात  का  दावा  नहीं  कर  सकता  कि  उसम

 दल  बदलने  वाले  सदस्य  नहीं  यह  रोग  कुछ  न  कुछ  मे  सभी  दलों  में  विद्यमान

 है  are  लोकतंत्र  को  सुरक्षित  बनाने  रखने  के  लिये  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि
 हम

 सब  मिलजुल  कर  देश  के  हित  की  बात  सोचें  शौर  विचार  विमश  करें  ।  हमे  ant  यह

 सोचना  है  कि  दल  बदलने  की  इस  बीमारी  को  केसे  रोका  जाये  ।  हम  यह  तभी  कर

 सकते
 हूਂ  जब  सभी  दल  बैठ  कर  इस  पर  गंभीरता  पूर्वक  rare  करें

 ।
 प्रत्येक  बात

 _

 लिये  कांग्रेस  को  ही  दोषी  बताना  उचित  नहीं  है  ।

 हम  तक  इस  बात  को  नहीं  समझ  सके  कि  पंजाब  विधान  सभा  के  अध्यक्ष  के

 विरुद्ध  यह  विश्वास  प्रस्ताव  क्यों  रखा  गया  ।  यदि  यह  प्रस्ताव  न  रखा  जाता  तो

 संकट  ही  पैदा
 न

 होता
 |

 लेकिन  दूसरी  ae  हम  mere  की  कार्यवाही  के  बारे  मे  विचार

 कर  रहे  ह्  भ्रध्यक्ष  महोदय  ने  दो  महीने  के  लिये  विधान  सभा  को  ही  स्थगित  कर

 दिया  ।  वास्तव  में  लोकतंत्र  का  स्वरूप  यह  है  कि  जनता  के  प्रतिनिधि  विधान  सभा  तथा

 संसद  में  कार्य  करते  हैं  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  पीठासीन  होने  की  हैसियत  से  इस  अधिकार  का

 गलत  प्रयोग  करता  है  सभा  को  भ्र पने  विचार  व्यक्त  करने  के  aaa  से  वंचित  करता

 है
 तो

 वह  प्रजातंत्र  का  पहला  शत्रु  है  ।  यदि  इस  अधिकार  का  गलत  प्रयोग
 न

 किया

 जाता
 तो

 यह  पुरा  संकट  आसानी  से  टल  सकता  था
 ।

 यदि  वहां  पर  पुलिस  को  सभा  के

 अन्दर  बुलाया  गया  है  aaa  पुलिस  ने  सदस्यों  के  साथ  दुर्व्यवहार  किया  है  तो  यह  fare

 नीय है

 मैं  नहीं  समझता  कि  प्रत्येक  जानकारी  को  ही  वास्तविक  जानकारी  मान  लिया  जाये
 ।

 मैं  इस  सम्बन्ध  में  अधिक  गहराई  मे  भी  नहीं  जाना  चाहता  हूं  ।

 Shri  Madhu  Lim  It  should  be  known  whether  the  proceedings‘of  the  Legisla.
 tive  Assembly  were  accor  (  ing  to  your  Ordinance,
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 Discussion  on  Statement  made  by  Home  Minister  re

 Constitutional
 Developments

 in  Punjab  Chaitra  1,  7890
 (Saka)

 शी  यद्वन्तराव
 इसके  बारे  में  तो  पीठासीन  श्रंधिकारी  ही  बता  सकता

 उस  समय  उपाध्यक्ष  महोदय  विधान  सभा  मे  थे  इसलिये  उनके  शब्द  ही  we  माने

 जा  सकते ि  जहां  तक  सभा  की  घटनाओं  का  सम्बन्ध  वास्तव  में  इसका  ain

 साक्ष्य  सभा  का  fears  हमें  बह  सुचना  मिली  है  कि  इस  दौरान  जो  कुछ  हुमा  ag

 अवश्य  दही  निन्दनीय  है  किन्तु  वहां  के  उपाध्यक्ष  ने  सभा  मे  व्यवस्था  की  ।

 जहां  तक  वित्त  विधेयक  के  प्रमाणीकरण  का  संबन्ध  वित्त  विधेयक  को  प्रमाणित

 करने  का  प्रयोजन  विधेयक  को  वापस  भेजने  के  सम्बन्ध  में  राज्यपाल  तथा  विधान  परिषद

 के  अधिकार  सीमित  हें  जेसा  कि  भ्रनुल्छेद  199  मैं  उपबन्ध है  ।  विधान  परिषद्‌  तथा  राज्यपाल

 किसी  वित्त  विधेयक  को  वापिस  नहीं  कर  सकते  ।  यदि  उपाध्यक्ष  की  सिफारिश  को  स्वीकार

 न  fear  गया  तो  इसका  परिणाम  we  arn  कि  fra  परिषद  इस  पर  सामान्य  विधेयक

 की  तरह  विचार करेगी

 Shri  $.M.  0४1  2  Was  it  justified  to  continue  the  proceedings  of  the  House  ‘by  the
 Deputy  Speaker  when  the  S  elready  adjourned  the  House

 थ्री  यद्ावम्तराव  मेरा  विचार  यह  है  कि  जो  कुछ  किया  गया  है  वह  उचित

 विधान  सभा  के  सभापति  का  भी  यही  fata  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  प्रमाणीकरण

 न  होने  से  उस  विधेयक  पर  fara  परिषद  का  विचार  करने  का  अधिकार  नवदीं

 हो  जाता  ।  मेरा  विचार  भी  यही  हैन  राज्यपाल  के  भ्रघध्यादेश  के  अनुसार  fata  कायें

 पूरा  होने  से  पहले  सभा  संदन  की  अनुमति  के  faa  स्थगित  नहीं  की  जा  सकती
 |

 जहां  तक  इस  प्रश्न  को  सम्बन्ध  है  कि  क्या  सभा  की  कार्यवाही  qa  इस  सम्बन्ध

 में  राज्यपाल  ने  दो  कार्य  किये  ।  उन्होंने  सभा  का  सत्रावसान  कर  दिया  श्र  श्रधष्पयादेश  को

 at  उद्घोषणा  कर  दी  ।  राज्यपाल  के  ये  दोनों  कार्य  संवैधानिक  हे  कानूनी  रूप  से

 ठीक  हें
 ।

 राज्यपाल  का  उद्देश्य  लोकतंत्र  की  रक्षा  करना  था
 ।

 जब  अध्यक्ष  ने

 wae  तथा  लोकतंत्रीय  व्यवस्था  के  प्रतिकूल  कार्य  से  सभा  का  मुंह  मन्द  कर  दिया

 तो  उन्होंने  पूरा  प्रयास  किया  कि  जनता  के  प्रतिनिधि  कारगर  ढंग  छे  काम  करें
 ।

 मैं  समझता  हूं  कि  मैंने  सभी  ordeal  का  उत्तर  दे  दिया  है
 ।

 मैं  लोक-सभा  के

 महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  बहू  सभा  के  अधिकार  तथा  were  की  शक्तियों  के

 बारे  मे  देश  की  धन्य  विधान  aa  के  अध्यक्षों  के  साथ  सिल  कर  विचार  करें  तथा

 इस  सभा  तथा  देश  से  सिफारिश  करें  कि  श्रेय  के  उच्च  पद  पर  यासीन  व्यक्ति  सभा

 के  स्थगन  के  द्वारा  लोकतंत्र  का  ऐसा  दुर्भाग्य प्रण  afer  करने  से  कैसे  रोका  जा  सकता

 wa  कि  saa  बड़े  बड़े  कार्य  करने  की  star  की  जाती  है  ।

 झष्यक्ष  सभा  कल  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  होती  है
 |

 इसके  स्प्रेज़-तथा हुण  22  1968/2  1890
 के  ग्यारह बजे

 तक  के  लिए  स्थागित हुई  A

 The  Lok  Sabha  then

 ony

 till  eleven  of  the  Clock  on  Friday,  March
 22,  1968/Chaitra  2,  1890

 1 कचकच
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